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हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
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धर्म और अधर्म के बीच मौजूद सूक्ष्म विभाजन को स्पष्ट 
करते हुए लोक रचयिता गोस्वामी तुलसीदास महाकाव्य 
रामचरित मानस में लिखते हैं कि 'परहित सरिस धर्म नहीं 
भाई, परपीड़ा सम नहीं अधमाई।' यानी कि दूसरों का हित 
सोचना-करना ही धर्म है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही 
अधर्म है। जहां तक भारत और उसकी धर्मनिरपेक्षता का 
सवाल है तो खुद आरएसएस और उसका राजनीतिक 
संगठन भाजपा (जनसंघ का परिवर्तित स्वरूप) इस पर 
सवाल उठाते हुए तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और 
हा ति लाह आरोप मढ़ती 
आई है। 
इससे स्पष्ट है कि धर्म के प्रति बढ़ती निरपेक्षता से बढ़ते 
अधर्म को आखिर कौन रोकेगा, यह यक्ष प्रश्‍न है और इस 
नीतिगत सवाल पर आरएसएस को ढुलमुल नहीं, बल्कि 
स्पष्ट रवैया अपनाना चाहिए। चूंकि वह विश्व का सबसे 
बड़ा सामाजिक संगठन है, दुनिया के सबसे पुराने धर्म 
सनातन धर्म के आधार पर जीवन पद्धति को विकसित करने 
और प्राणी मात्र की रक्षा करने का वह पक्षधर रहा है, इसलिए 
उसके रवैए से देश सहित विश्‍व का जनमत प्रभावित होता 
है। क्योकि वह अमूमन तार्किक और लोकहितैषी बातें करता 
आया है। उसकी शाखाओं की दिनचर्या समाज के लिए भी 
सेहतमंद साबित होती आई हैं। भाजपा को इस मुकाम तक 
पहुंचाने में उसकी मेंटर की भूमिका को नकारा नहीं जा 
सकता है। 

अब जरा सोचिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन 
यदि वह प्राणी बद्ध/मानव बद्ध पर उदासीन रहता है, कुतर्क 
करता है तो इसका दोषी सरकार नहीं है तो कौन है ? क्योंकि 


वन नेशन-वन इलेक्शन की भाजपा ने बिछाई बिसात 


वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सपना है जो देश में नए सियासी 
दांव के जरिये अलग इबारत लिखने को बेताब हैं | तेजी से मतदाताओं में पैठ जमाती भाजपा ने हमेशा 
क्षेत्रीय दलों को आगे कर पहले लुभाया फिर खुद को मजबूत करती गई। आज महाराष्ट्र की जीत और 
ओडिशा में बीजेडी का किला ढहाना सामने है। भारत में वन नेशन-वन इलेक्शन की दिशा में भाजपा 
ने बिसात बिछा दी है। बस देखना है कि बाजी किसके हाथ होगी? 
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भाजपा के बड़े सियासी दांव को विपक्षी चुनौती 

हर चुनावी बाजी आखिरी पल तक किस तरफ जा 
रही है- इस पर सिर्फ कयास ही सामने आते रहे जो 
ज्यादातर नतीजों के बाद औंधे मुंह गिरते दिखे। यही 
वजह थी कि हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 
दौरान कोई भी राजनीतिक पंडित या चुनाव विश्लेषक 
वैसा साफ-साफ कहने की स्थिति में नहीं दिखा जो 
हरियाणा में दावे करते नहीं अघाते थे। 

भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष ने बीते डेढ़-दो 
दशक में चाहे जितनी भी जुगत लगायी लेकिन आपसी 
होड़ खत्म करने में हर बार नाकामयाब रहे | यह भी 
सही है कि देश में ज्यादातर क्षेत्रीय दल कांग्रेस से टूट 
उसकी ही चुनौती बने। ऐसे दल कभी मजबूत हुए और 
राजनीति की बदलती तासीर के चलते कभी नरम भी 
पड़े।ऐसा भी दौर आया जब लगा कि क्षेत्रीय दलों का 
भविष्य बिना कांग्रेस के साथ आए अंधकार में है। 
वक्त-वक्त पर अपना वजूद बचाने के लिए गठबंधन 
भी बने और कभी कांग्रेस को बड़ी तो कभी छोटी 
भूमिका देकर चुनाव लड़ना मजबूरी बनती चली गई। 
बताने को जरूरत नहीं कि भाजपा के खिलाफ ऐसे 
गठबन्धन कितने कामयाब रहे। 

अब जबकि पहले केद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक 
चुनाव संबंधी विधेयक को मंजूरी दी फिर लोकसभा 
में स्वीकारा गया और अब आम सहमति खातिर ज्वा- 
इंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया | यहां 
सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा होगी। 
लेकिन क्या इस बिल का कानून बनना आसान होगा? 
थोड़ा आंकड़ों को समझना होगा । प्रधानमंत्री मोदी के 
पास इस तीसरे कार्यकाल में पूर्ण बहुमत नहीं है। लोक 
सभा में 543 सांसदों में बिल पारित होने के लिए 
362 वोट जरूरी हैं। अभी एनडीए के पास 293 स- 
सद हैं और उसमें भाजपा के 240 हैं। यानी 69 वोट 
कम हैं। जाहिर है दूसरों की मदद चाहिये। वहीं 
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जनता को भी तो जागरूक करना उसी का कार्य है। गाहे 
बगाहे होने वाले सांप्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय या आपराधिक 
हिंसा-प्रतिहिंसा की बातों को कुछ देर के लिए विराम भी दे 
दिया जाए, क्योंकि मानवीय सनक को काबू में रखना किसी 
भी प्रशासन के लिए जटिल कार्य है । फिर भी इस पर सियासी 
कारणों से रोक नहीं लगाना भी अधर्म है। 

वहीं, ऐसी ही हिंसक प्रवृत्ति से जुड़ा एक पूरक सवाल 
है कि यदि भारत सरकार पशु-पक्षी बद्ध के लिए लाइसेंस 
जारी करती है या फिर इस तरह की मिलीजुली मानवीय 
प्रवृत्ति पर खामोश रहती है तो मेरे विचार में वह एक 
अधार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है और इससे उसका 
प्रशासन भी प्रभावित होगा। मेरा मानना है कि यदि देशवासियों 
को सही शिक्षा दी जाएगी, तो पुलिस व सैन्य खर्च में भारी 
कमी स्वतः आ जाएगी। आज यदि देश की जनता नाना 
प्रकार की नैतिक-भौतिक त्रासदी से जूझ रही है तो इसके 
पीछे उसकी धर्मनिरपेक्ष भावना ही है।जिसके चलते देशवा- 
सियों को सही शिक्षा की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। 

आश्चर्य होता है कि इसके बावजूद भी हमारे धर्मनिरपेक्ष 
नेता मदमस्त हैं। वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश 
में कौन सा धर्म सही शिक्षा दे रहा है और कौन सा धर्म 
भड़काऊ शिक्षा दे रहा है। इनकी शिनाख्त करके उसे सही 
राह पर चलने के लिए भारत का प्रशासन विवश नहीं करेगा, 
तो कौन करेगा। आप धर्मनिरपेक्ष हैं, बहुत अच्छी बात है। 
लेकिन आप प्रकृति धर्म, प्राणी धर्म और मानव धर्म से 
निरपेक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि इसका सम्मिलित स्वरूप ही 
राजधर्म है। मनुष्यों को नियंत्रित रखने के लिए किसी न 
किसी धर्म की जरूरत होती है, जो उन्हें अधार्मिक होने से 


राज्यसभा में भी बिल का पास करवाने के लिए 164 
वोट जरूरी हैं जबकि एनडीए के पास 112 सांसद 
ही हैं। माना कि 6 मनोनीत सांसद हैं लेकिन फिर भी 
दूसरों का समर्थन जरूरी होगा। दो-तिहाई बहुमत 
हासिल करने के लिए यहां 52 वोट कम हैं। अगर 
विपक्ष पर नजर डालें तो लोकसभा में 205 और 
राज्यसभा में 85 सांसद हैं। 

विधि आयोग की 2012 की राय भी देखनी होगी 
जिसमें संविधान के मौजूदा ढांचे के अंदर एक साथ 
चुनाव नहीं करवाए जा सकने की बात थी। हालांकि, 
अब ये बीती बातें हैं। यूं भी विपक्ष भले कमजोर हो 
लेकिन उसकी सहमति जरूरी होगी। इधर कोविंद 
समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए 18 संविधान 
संशोधनों की जरूरत होगी। लेकिन ज्यादातर के लिए 
राज्य विधानसभाओं की सहमति जरूरी नहीं होगी। 

भारत में मजबूत लोकतंत्र के बावजूद राजनीतिक 
दलों के भविष्य की अनिश्चितता को दुनियाभर में बेहद 
आश्चर्य से देखा जाता है। अब वन नेशन-वन इलेक्शन 
(ओएनओई) की दिशा में कदम बढ़ गए हैं । निश्चित 
रूप से भारतीय मतदाताओं की सूझ-बूझ और 
परिपक्वता इसमें भी देखने लायक होगी। 


रोकता है। हिंसक प्रवृत्ति अधार्मिक है, भोगवाद अधार्मिक 
है, क्योंकि इससे रोग उतपन्न होता है और बढ़ता है। वहीं, 
अहिंसा, त्याग और सेवा की भावना धार्मिक है, जिसे बढ़ावा 
देना चाहिए। यह प्राकृतिक युग ण है, मानवीय गुण है और 
प्राणी मात्र के लिए हितैषी हे। इस नजरिए से सनातन 
धर्म हिन्दू धर्म इसका वाहक समझा जाता है। चूंकि हमारी 
सरकार धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए वह इन नैसर्गिक गुणों से भी 
निरपेक्ष होना चाहती है, जो तमाम जन-समस्याओं की जननी 
है। इसलिए सवाल उठता है कि जिन्होंने हमें हिन्दू राष्ट्र 
और सनातनी सोच के सपने दिखाए, उन्हें भी जब 
देशवासियों ने कुछ अच्छा कर गुजरने के मौके दिये तो वो 
भी किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए। क्या सत्ता के ण ने उन्हें भी 
अपने मायाजाल में फंसा लिया और अब वे दुष्टों के बढ़ते 
प्रभाव के वशीभूत होकर धर्मनिरपेक्ष होने मतलब अन्याय 
का समर्थन करने की वकालत कर रहे हैं। सच कहं तो इससे 
एक बार फिर से धर्म की सही समझ ज्ञानी जनों के न्याय के 
कठघरे में खड़ी है। खासकर तब, जब हिन्दू हृदय सम्राट 
समझे गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, 
गत रविवार को अमरावती में आयोजित एक कार्यक्रम के 
दौरान कहते हैं कि दुनिया में धर्म के नाम पर जितने भी 
अन्याय, अत्याचार होते हैं, उनके पीछे धर्म की गलत समझ 
काम कर रही होती है। याद दिला दें कि इससे पहले बीते 
सप्ताह ही आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा था कि जगह- 
जगह मंदिर विवाद खड़े करना ठीक नहीं है। लिहाजा संघ 
प्रमुख के बयानों के पीछे छिपी चिंता को समझे जाने की 
जरूरत है। क्योंकि ऐसा करना हालिया घटनाओं की रोशनी 
में खासा अहम हो जाता है। 


इधर कोविंद समिति की बात करें तो 47 
राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के समक्ष रखे। 
ओएनओई के समर्थन में 32 दल थे जिनका मानना 
है कि इससे संसाधनों की बचत होगी व आर्थिक विक- 
स में तेजी आएगी। वहीं 15 दल साथ नहीं आए 
जिन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान के संघीय ढांचे 
के खिलाफ बताया। 

जरूरी संशोधनों के बाद ही लोकसभा और 
विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो 
सकेगी। पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82ए में 
संशोधन करेगा ताकि लोकसभा और विधानसभाओं 
के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ हो सके जिसमें 
राज्यों से सहमति जरूरी नहीं । स्थानीय निकाय चुनाव 
भी लोकसभा और विधानसभा के साथ करने के 
प्रस्ताव पर न्यूनतम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं 
की मंजूरी लेनी होगी। सारी तकनीकी प्रक्रियाओं के 
बाद ही ओएनओई हो पाएगा। कितना वक्त लगेगा कह 
पाना मुश्किल है । वर्ष 2025 में दिल्ली के चुनाव होने 
हैं। उसके बाद बिहार, फिर 2026 में प. बंगाल, 
तमिलनाडु, असम, केरल, पुडूचेरी के बाद 2027 में 
उत्तर प्रदेश तथा दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव हें । 
लेकिन क्या वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ चली 
केन्द्र सरकार को कांग्रेस के नेतृत्व में 26 विपक्षी दलों 
का ह्यइंडियाह्न गठबंधन चुनौती दे पाएगा ? बेशक इसने 
2024 के लोस चुनाव में भाजपा को बैसाखियों के 
सहारे सरकार चलाने को मजबूर किया। इससे 
उत्साहित इंडिया गठबंधन के दूसरे क्षेत्रीय दल भ्रम में 
आगएकि लोकसभा की जीत में वे ही अहम थे। बस 
यहीं से गठबंधन में दरार पड़ने लगी। हरियाणा, फिर 
महाराष्ट्र में हार के बाद गठबंधन की फूट उजागर होने 
लगी और अब शामिल दल कांग्रेस के खिलाफ बोलते 
दिख रहे हैं। भाजपा आज कांग्रेस व शेष विपक्ष के 
लिए बड़ी चुनौती है। 


भूतन के किंग और मॉरीशस के विदेश मंत्री मनमोहन सिंहे अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे 


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री 
राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह मनमोहन 
सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने निगमबोध घाट 
पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उप राष्ट्रपति जगदीप 
धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निगमबोध घाट 
पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिक 
शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित किये। डॉ. मनमोहन सिंह 
ने 2004-2014 के बीच भारत के 13वें प्रधान मंत्री 
के रूप में कार्य किया। उन्होंने गुरुवार रात नई दिल्ली 
के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 
अंतिम सांस ली। इससे पहले आज उनके पार्थिव शरीर 
को एआईसीसी मुख्यालय लाया गया जहां कांग्रेस 
नेताओं और कार्यकताओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि 
दी। इसके बाद पूर्व पीएम की अंतिम यात्रा निगमबोध 
घाट के लिए शुरू हुई जहां दोपहर में उनका अंतिम 
संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के दौरान 


उपराष्ट्रपति जगदीप [3 
धनखड पीएम मोदी, 
राजनाथ सिंह, अमित शाह, 
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 
मल्लिकार्जुन खड़गे, भूटानी 
राजा जिग्मे खेसर नामग्याल 
वांगचुक, ओम बिरला, 
किरेन रिजिजू 


सोनिया, खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता 
मौजूद रहेंगे। अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी 
मुर्मू और पीएम मोदी भी निगमबोध घाट पहुंचेंगे। 
भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 
और मॉरीशस के विदेश मंत्री दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के 


इन्होंने दी पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि 
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५ | 
लिए शनिवार को भारत पहुंचे। इससे पहले पूर्व पीएम 
का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के 
निगमबोध घाट श्मशान घाट पहुंचा । प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित 
शाह मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने 
निगमबोध घाट पहुंचे। 


७ 
क च्स 


उन्होने धार्मिक जटिलता पर ठीक ही कहा कि धर्म बड़ा 
जटिल विषय है और इसे समझने में अक्सर गलती होने की 
आशंका बनी रहती है। आखिर कब धर्म की उदार र पर 
संप्रदाय विशेष की संकीर्ण दृष्टि काबिज हो जाती हे और 
कब धार्मिक समावेशिता को सांप्रदायिक कट्टरता ढक लेती 
है, यह कई बार हमलोगों की समझ में नहीं आता है। आसेतु 
हिमालय यानी भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखा जाए 
तो बांग्लादेश में हाल के सत्ता परिवर्तन ने कैसे समाज को 
कट्टरपंथी तत्वों के चंगुल में ला दिया, यह सबके लिए एक 
ताजा सबक हो सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के 
कट्टरपंथी सोच से हमलोग अवगत और भुक्तभोगी दोनों हैं। 
कभी उसी का भूभाग रहे बंगलादेश की बदलती घटनाओं 
और पनपती सोच की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि 
कमोबेश वैसी ही ताकतें हमारे यहां भी सक्रिय हैं । यह खतरा 
वास्तविक इसलिए भी प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसे उदाहरण 
दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलते हैं । खासकर 
एक धर्म विशेष के नाम पर पिछले कुछ दशकों में दुनिया 
भर में आतंकवाद का जैसा खौफनाक अभियान चला, उसे 
उस धर्म की सही समझ का उदाहरण कतई नहीं माना जा 
सकता है। लेकिन संघ प्रमुख की बातें सिर्फ दूसरे देशों के 
संदर्भ में नहीं कही गई हैं बल्कि धर्म की गलत व्याख्या के 
कारण 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का 
अजेंडा पीछे छूटने का खतरा अपने देश में भी कम नहीं है। 
इसलिए हमें एकता के सूत्र तलाशने होंगे। उन्हें अमल में 
लाना पड़ेगा। इसी खतरे को ओर संकेत करते हुए संघ प्रमुख 
भागवत ने कहा है कि जगह-जगह मंदिर का विवाद खड़ा 
करना ठीक नहीं है ।विविधताएं हमारा वर्तमान तो हैं ही, ये 


मूल्य : 2 


हमारे अतीत का भी हिस्सा रही हैं। अलग-अलग धर्म, 
संस्कृति से जुड़े लोग यहां आते रहे, शुरूआती मतभेद और 
कड़वाहट दफन करते हुए विशाल भारतीय संस्कृति में 
घुलते-मिलते रहे । तभी इन विविधताओं के बीच एकता के 
मजबूत सूत्र विकसित हुए। देश भर में ऐसे हजारों श्रद्धाकेंद्र 
हैं जहां एक से अधिक धर्मों के चिह्न, संकेत, सबूत ढूंढे जा 
सकते हैं।इस आधार पर वर्तमान में विवाद खड़ा करना हमें 
कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन सुलगता सवाल है कि यदि 
इतिहास के पापों को प्रक्षालित नहीं किया गया तो भविष्य में 
भी अतीत जैसी जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति सम्भव ही 
नहीं है, बल्कि सियासी तौर पर धमकियां भी मिलती रही 
हैं, जो चिंता का विषय है।इसलिए पुराने सनातनी श्रद्धा केंद्रों 
को फिर से हासिल करने के जनमिशन की राह में हमें न तो 
बाधा खड़ी करनी चाहिए, Rac कोई टिप्पणी 
करनी चाहिए। क्योंकि यह ऐसा पुनीत कार्य है जो अभी नहीं 
होगा तो कभी नहीं होगा। क्योंकि खुद पूरी दुनिया अपने- 
अपने मामलों में उलझी हुई है और चाहकर भी हमारे 
खिलाफ एकजुट नहीं हो सकती है। इसे समझिए और 
रणनीति बनाइए 

इस बात में कोई दो राय नहीं कि हिंदू मंदिरों के पुनरुद्धार 
के उपायों से हिन्दू-मुस्लिम तनाव पैदा होगा और विकास 
में बाधा आएगी। शायद इसी खतरे से बचने के लिए कानून 
के जरिए यह तय किया गया कि देश की आजादी के वक्त 
जिस पूजा स्थल का जैसा स्वरूप था, उसे अंतिम मान लिया 
जाए। अब चाहे जिस किसी भी बहाने से ऐसे विवाद खड़े 
किए जाएं, वे सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं होंगे 
और देश के विकास में बाधा बनेंगे। 


गठबंधन में पड़ती दरार अकेली होती कांग्रेस 


भारत की राजनीति निश्चित ही अनिश्चितता का एक ऐसा खेल है, जिसका सीधा-सा आशय नहीं निकाल 
सकता। यानी जो दिखता है, वैसा होता नहीं है और जो हो जाता है, वह दिखता नहीं है। इसी कारण से कभी- 
कभी राजनीति से अविश्वास भी होने लगता है। यह अविश्वास केवल जनता के मन में उपजता है, ऐसा नहीं 
है, राजनीति के ज्ञाता भी इसकी परिधि में गाहे-बगाहे आ जाते हैं । आज के दौर में कांग्रेस के प्रति भी अविश्वास 
का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान केद्र सरकार पर निरंतर हमालवर रहने वाले इंडी गठबंधन के 
राजनीतिक दल आज स्वयं के लिए अलग मार्ग तलाशते दिख रहे हैं । कोई दल कांग्रेस को भाव देने को तैयार 
नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस आज भी इस सच को आईने में देखने को तैयार नहीं है। आज 
कांग्रेस की सच्चाई यही है कि उसे अपनी विरासत पर ही भरोसा है, इसके अलावा अन्य राजनेता भले ही 
बड़े पद पर पहुँच जाएं, उन्हें जितना महत्व मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे कमोबेश ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी 
और प्रियंका वाड़ा के समक्ष लगभग नतमस्तक से दिखाई देते हैं। पिछली लोकसभा चुनाव के नतीजे को 
कांग्रेस भले अपने लिए सफलता माने लेकिन वह सफलता इसलिए नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह कांग्रेस 
की स्वयं की राजनीतिक ताकत नहीं थी, इसमें इंडी गठबंधन के दलों का योगदान था । लोकसभा चुनाव में 
उत्तर प्रदेश के नतीजों में विपक्षी दलों को निश्चित ही अपेक्षित सफलता मिली, लेकिन इसे कांग्रेस की सफलता 
नहीं माना जा सकता | अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आती। 
सत्य यही है कि आज कांग्रेस बिना गठबंधन के आगे बढ़ नहीं सकती लेकिन कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार 
ऐसा है कि वही सबका नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इसी कारण इंडी गठबंधन में 
दरार पैदा करने वाले स्वर भी सुनाई देने लगे हैं । राजनीतिक आकलन किया जाए तो इन स्वरों के यही निहितार्थ 
निकल सकते हैं कि कांग्रेस के पास इंडी गठबंधन को नेतृत्व देने का सामर्थ्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में अपने 
राजनीतिक कौशल का लगातार परिचय देने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का 
नेतृत्व करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी की राजनीति को देखते हुए यही कहा जा सकता 
है कि वे किसी और के नेतृत्व में काम करने के लिए सहज नहीं हैं। इसलिए उन्होंने यह स्वयं ही कहा है कि 
अगर कांग्रेस चाहे तो तृणमूल कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है | इसका आशय पूरी तरह से 
स्पष्ट है कि कांग्रेस में अब नेतृत्व करने की शक्ति नहीं बची है। हर जगह से कांग्रेस को आईना दिखाने का 
क्रम प्रारम्भ हो चुका है, लेकिन कांग्रेस में तो केवल और केवल इसी बात की राजनीति की जा रही है कि 
राहुल और प्रियंका को कैसे स्थापित किया जाए। इसी के चलते कांग्रेस अन्य दलों की लगभग अनदेखी-सी 
करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस अनेक बार उत्थान और पतन की राजनीति से गुजरी है। लगातार तीन 
लोकसभा चुनावों में पराजय का दंश झेलने वाली कांग्रेस की विसंगति यही है कि वह केवल विरोध करने की 
राजनीति ही कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का हर बयान मोदी या भाजपा तक ही सीमित है। यह अब कांग्रेस 
का स्थायी भाव सा बन गया है। इसका मतलब यह भी निकल सकता है कि उनके पास स्वयं की ऐसी कोई 
उपलब्धि नहीं है, जिसके आधार पर राजनीति की जा सके । अभी हाल ही में प्रियंका वाड़ा ने संसद में कांग्रेस 
का रटा-रटाया बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है। इसमें कितनी 
सच्चाई है, यह तो राजनीति करने वाले जानते ही हैं, लेकिन ऐसे बयान इसलिए भी उचित नहीं कहे जा सकते 
क्योकि यह बयान अनुमान पर ही आधारित हैं । यह बयान ठोस नहीं हैं। ऐसे बयानों का मतलब सबको समझ 
में भी आने लगा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की राजनीति आधारहीन होती जा रही 
है। वास्तव में कांग्रेस को अब समय के हिसाब से प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिकता के अभाव में कांग्रेस 
को अब वैसा भाव नहीं मिल रहा, जैसा कांग्रेस को चाहिए। 

अभी हाल ही महाराष्ट्र और झारखण्ड में विधानसभा के चुनाव हुए। जिसमें कांग्रेस को जैसे प्रदर्शन की 
उम्मीद थी, वैसा परिणाम नहीं रहा। झारखण्ड में गठबंधन को सफलता जरूर मिली, लेकिन इसे कांग्रेस की 
सफलता नहीं माना जा सकता | महाराष्ट्र में कांग्रेस को बेमेल गठबंधन ले डूबा । यहां भी फजीहत कांग्रेस की 
हुई । कांग्रेस के समक्ष हालात यह होते जा रहे हैं कि उसे अब तिनके की तलाश करनी पड़ रही है। देश के 
कई राज्यों में कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। 


मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पूर्व दिल्ली 
यातायात पुलिस ने जारी किया परामर्श 


नई दिल्ली। दिल्ली यातायात 


ने शनिवार को निगमबोध घाट पर पूर्वाह्न 11:45 बजे पूर्व प्रधानमंत्री 


मनमोहन सिंह के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार स पूर्व राजधानी के प्रमुख मार्गों पर यातायात के 
लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि श्मशान घाट पर आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, 


वीआईपी/वीवी आईपी और आम लोगों के पहुंचने को ध्यान में रखते हुए 
राजा राम कोहली मार्ग, राजघाट रेड लाइट, सिग्नेचर ब्रिज और युधिष्ठिर सेतु 
से यातायात का मार्ग बदला गया है। परामर्श में कहा गया है कि रिंग रोड, 
निषाद राज मार्ग, बुलीवर्ड रोड, एसपीएम मार्ग, लोथियन रोड, नेताजी सुभाष 
मार्ग और उनके आसपास की सड़कों/खंडों पर सुबह सात बजे से अपराह्न 
तीन बजे तक यातायात प्रतिबंध/मार्ग परिवर्तन रहेगा। परामर्श में कहा गया 
है, लोगों को इन सड़कों/खंडों और उस क्षेत्र से गुजरने से बचने की सलाह 


भारत में आर्थिक 
सुधारों के जनक कहे 
जाने वाले सिंह का 
बृहस्पतिवार रात 
दिल्ली के अखिल 
भारतीय आयुर्विज्ञान 
संस्थान (एम्स) में 92 


दी जाती है, जहां से अंतिम यात्रा गुजरेगी। सड़क किनारे वाहन पार्क करने वर्ष की आयु में निधन 


से बचें, क्योंकि इससे सामान्य यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। यदि कोई 


हो गया। 


असामान्य/अज्ञात वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में देखा जाता है, तो 
पुलिस को सूचित किया जाए। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले सिंह का बृहस्पतिवार रात 
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 


29 दिसम्बर 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


पर्त पीएम मनामोडना सिड की प्रतिभा का डुञया 


डॉ. मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उनके कार्यकाल 
में जीडीपी ग्रोथ 8 से 9 फिसदी पर पहूंच गई थी। भारत उस वक्त 
इस जीडीपी के कारण दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली 
अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। उनके कार्यकाल में एक वक्त 
तो जीडीपी दस फिसदी तक जा पहूंची। चूंकी मनमोहन सिंह वित्तमंत्री 
भी रह चूके थे इसलिए उनके प्रधानमंत्रीत्व काल (2004 से 
2014) में जीडीपी हमेशा सुदृढ़ ही रही, खासकर 2007 के बाद। 
और यही वजह रही जो दस फिसदी मिली उच्च जीडीपी की वजह 
से प्रधानमंत्री मोदी 2016 में 'नोटबंदी' करने की हिम्मत जुटा सके । 
यदि उस वक्त मोदीजी को पिछली सरकार से जीडीपी निम्नस्तर कि 
मिलती तो 'नोटबंदी' करना संभव नहीं होता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 
डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम 
सांस ली [पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह, जो दो बार देश के प्रधानमंत्री 
रह चुके थे , वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना 
कर रहे थे। मनमोहन सिंह, इंदिरा गाँधी , संजय गांधी और राजीव 
गांधी की निजी टीम में शामिल रहे अय्यर ने कहा कि 2004 में प्रणव 
मुखर्जी को प्रधानमंत्री न बनाना सोनिया की बहुत बड़ी भूल थी । 
2009 में प्रणव दा को पीएम और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया 
होता तो 2014 में मोदी से कांग्रेस पराजित तो जरूर होती , पर इतनी 
बुरी तरह न हारती कि 44 सीटों पर सिमट जाए । अपनी किताब के 
बरे में पीटी आई को इंटरव्यू देते हुए अय्यर ने ऐसे अनेक बड़े खुलासे 
किए । इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल 
में भर्ती कराया जा चुका था। वे विश्व के एक जाने माने अर्थशास्त्री 
थे।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 
विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री राजीव गांधी 
के कार्य काल में आर्थिक सलाहकार और पीवी नरसिम्हा राव के 
सरकार में वित्त मंत्री रहे बे 6 बार राज्य सभा के सांसद रहे। उनकी 
पढ़ाई कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्व विद्यालय से पीएचडी और 


विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीए ऑनर्स और एम एकिया था। 
उन्होंने भारत में काफी आर्थिक सुधार करने के काफी महत्वपूर्ण 
कार्यकिए। उन्होंने अर्थशास्त्र में कई किताबें लिखी हैं जिन्हें दिल्ली 
स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के 
पाठ्य क्रम में शामिल किया गया है। उनके योगदान को सदैव याद 
किया जाएगा। वे बहुत विनम्र स्वभाव के और काफी विद्वान और 
सफल और प्रतिष्ठित राजनीतीज्ञ थे जिनके प्रशंसक पूरे विश्व में हैं। 
उनको कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्री के रूप में सम्मानित 
किया जा चुका है। वे अपनी तीखी आलोचना को भी चुपचाप सुन 
लिया करते थे और उन्होंने कभी भी उन टिप्पणियों को लेकर कुछ 
भी नहीं कहा है। यहां तक कि राज्य सभा में इनकी उपस्थिति में भी 
मनमोहन सिंह को कहा था कि 'हमारे डॉक्टर साहेब तो रेनकोट 
पहन कर बाथरूम में नहाते हैं '। जिसका उन्होंने मोदी को कोई 
जवाब नहीं दिया। वे मुस्कुराते रहे !उन पर यूपीए 1 और 2 के 
कार्यकाल में उन पर मोदी सरकार ने गंभीर आरोप लगाए और 
सीबीआई के कार्यालय में कई बार इनको बुला कर पूछताछ की गई 
और काफी फजीहत हुई थी। लेकिन इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई 
भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और वे बेदाग साबित हुए! 

डॉ मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब 26 सितम्बर 1932 में 
हुआ था और 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह का 
निधन हो गया. अपने पीछे अपनी सुशील और पढ़ी लिखी पत्नी , 
तीनों विद्वान और शादी शुदा बेटियों और उनके चाहने वालों को 
मर्माहत करके कभी नहीं लौट कर आने वालें सफर पर इस संसार 
से विदा हो गए! मणिशंकर अय्यर जैसे नेता यदि अपनी किताब में 
यह लिखते हैं कि उनका पॉलिटिकल कैरियर सोनिया गांधी ने बर्बाद 
कर दिया तो कांग्रेस की हालत पर तरस ही खाया जा सकता है । 
सोनिया और मनमोहन की बीमारियों का जिक्र करते हुए अय्यर ने 
ऐसे बहुत से कारण गिनाए जिनके कारण गुलामनबी आजाद जैसे 


यह इंटरव्यू उस समय आया जब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी 
पाटी के बीच कोहराम मचा है । केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ 
तगड़े प्रत्याशी उतारने से आहत आम आदमी पार्टी ने सारा ठीकरा 
अजय मकान के सिर फोड़ दिया है । आतिशी ने आरोप लगाया कि 
इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को बीजेपी द्वारा भारी फंडिंग 
की गई है ताकि आप को हराया जा सके । संदीप दीक्षित को के- 
जरीवाल के विरुद्ध उतारने से बुरी तरह नाराज आप ने चेतावनी दी 
है कि यदि 24 घंटों के भीतर अजय माकन को महासचिव पद से न 
हटाया गया तो आम आदमी पार्टी विधिवत मांग करेगी कि कांग्रेस 
पार्टी को इंडी गठबंधन से बाहर निकाला जाए । याद रहे कि कांग्रेस 
और आप दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं । आप सीधे 
सीधे आरोपित कर रही है कि दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बीच 
चुनावी गठबंधन हो गया है । शीला दीक्षित के बाद संदीप दीक्षित 
अबकी बार कड़ी टक्कर दे सकते हैं । नई दिल्ली सीट पर उतरकर 
संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को पसीने तो दिला ही 
दिए हैं । तो देख लीजिए कांग्रेस की दुर्गति । अखिलेश यादव दिल्ली 
में केजरीवाल को खुला समर्थन दे रहे हैं । ममता पहले ही कांग्रेस 
से बात करना छोड़ चुकी है । उद्धव और शरद के संबंध कांग्रेस के 
साथ काफी खराब हो चले हैं । उमर अब्दुल्ला दो बार कांग्रेस को 
खरी खरी सुना चुके हैं । हम पहले ही कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन 
अब नामचारे को बाकी रह गया है । यूपी उपचुनावों में अखिलेश 
की पैंतरेबाजी के बाद अब दिल्ली में विपक्ष की पेंतरेबाजी गठबंधन 
का गला घोंटने को काफी है । काठ की हांडी बार 
बार नहीं चढती , यह कहावत कितनी सच्ची है , 
जल्द पता चल जाएगा। मोदी जी समेत कई बड़े 
नेता उनसे कई बार सत्ता में रहते और सत्ता से बाहर 
होने ,परेशानी झेलने के दिनों में भी मिलते थे, 
मनमोहन सिंह, मोदी जी से बहुत प्रभावित थे क्योंकि वे विद्वान , 


डॉ मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब 26 
सितम्बर 1932 में हुआ था और 26 
दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह 
का निधन हो गया. अपने पीछे अपनी 
सुशील और पढ़ी लिखी पत्नी , तीनों 
विद्वान और शादी शुदा बेटियों और 
उनके चाहने वालों को मर्माहत करके 
कभी नहीं लोट कर आने वालें सफर पर 
इस संसार से विदा हो गए! मणिशंकर 
अय्यर जेसे नेता यदि अपनी किताब में 
यह लिखते हैं कि उनका पॉलिटिकल 
कैरियर सोनिया गांधी ने बर्बाद कर दिया 
तो कांग्रेस की हालत पर तरस ही खाया 


डी.लिट किया था। इसके पूर्व उन्होंने अर्थशास्त्र में पंजाब 


कल खो दिया हमने आज के लिए 


दूसरों को अपना बनाने की चाह में 
अपनों की भी दूर पहुंचा दिया 
आज ही अपना यह जानते हुए भी 
कल के लिए बुनते रहे सपने 
पहुंच गए थे मंजिल के बहुत करीब 
खींच कर ले गए वही दूर जो थे अपने 
दुनियां में बहुत हैं जिनके पास कुछ नहीं 
उसी में खुश है जो किस्मत से है मिला 
जो भी मिला है वही काफी है 
फिर किसी से कया शिकवा कैसा गिला 
कल आज के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया 
जो मिला था वह भी नहीं रहा याद 
जिंदगी बीत गई इसी कशमकश में 
जो पल मिले थे खुशियों के वह भी कर दिए बर्बाद 


कल खो दिया हमने आज के लिए 
आज खो दिया हमने कल के लिए 
आज की खुशी भी गंवा दी हमने 
चैन फिर भी नहीं मिला एक पल के लिए 
और अच्छे के लालच में 
जो पास था वह भी गंवा दिया 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


1 SR Ee Ati श 
डॉ. मनमोहन सिंह : एक संक्षिप्त परिचय 
भारत के चौदहवें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एक विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध 

थे। उन्हें उनकी कर्मठता, काम के प्रति अकादमिक दृष्टिकोण, उपलब्धता और सरल व्यवहार के 

लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितम्बर 1932 को अविभाजित 
भारत के पंजाब प्रान्त के एक गाँव में हुआ था। डॉ. सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय 
से मेट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैंब्रिज 
विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित 

'की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नूफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र 

में डी.फिल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक हृभारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की 

संभावनाएंहृ में भारत में निर्यात आधारित व्यापार नीति की आलोचना की थी। पंजाब 
विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉ. सिंह ने शिक्षक के रूप में कार्य 
किया जो उनकी अकादमिक श्रेष्ठता दिखाता है। इसी बीच में कुछ वर्षो के लिए उन्होंने यूएनर- 
गीटीएडी सचिवालय के लिए भी कार्य किया। इसी के आधार पर उन्हें 1987 और 1990 में जिनेवा 
में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्ति किया गया। 1971 में डॉ. सिंह वाणिज्य 
मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में 
मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉ. सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव; योजना आयोग के 
उपाध्यक्ष; भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष; प्रधानमंत्री के सलाहकार; विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 

डॉ सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया जो स्वतंत्र भारत 

के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक a के लिए व्यापक नीति के निर्धारण 
में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षो को डॉ. सिह के व्यक्तित्व के अभिन्न 
अंग के रूप में जाना जाता है। डॉ. सिंह को अपने जीवनकाल में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त 
हुए। इनमें से सबसे प्रमुख हैं- भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण (1987), 
भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार (1995), द एशिया मनी 
अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर (1993 और 1994), द यूरो मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस 
मिनिस्टर ऑफ द ईयर (1993), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार (1956) और 
कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार (1955)। डॉ. सिंह ने 
कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1993 में 
साइप्रस में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक में और वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन 
में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। अपने राजनीतिक जीवन में डॉ. सिंह 1991 से 
भारतीय संसद के उच्च सदन (राज्य सभा) के सदस्य रहे जहाँ वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के 
नेता थे। डॉ. मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप 
के शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके परिवार में उनकी पत्नी 
श्रीमती गुरशरण कोर और उनकी तीन बेटियां हैं। 


अनेक नेताओं को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा मणिशंकर अय्यर का 


कहते है न कि बच्चों को जैसा माहौल घर में 
मिलता है, उनके भविष्य में उसकी छाप जरूर दिखती 
है। अगर परिवार में गायन का माहौल है तो बच्चे में 
गायन के गुण स्वतः आ जाते हैं। ऐसे ही अन्य कलाओं 
के बारें में भी है। साहित्यिक माहौल वाले परिवार में 
पली-बढ़ी हरियाणा के हिसार की प्रियंका 'सौरभ' 
आज नामी संपादकीय लेखिका, शिक्षिका, 
साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्त्ता है। वे कहती 
है-रमेरे मायके में मेरे दादा जी और पिता जी को 
किताबें पसंद थी और अब ससुराल में आने के बाद 
मेरे पति ने साहित्यिक माहौल दिया है।₹ इनके पति डॉ 
सत्यवान 'सौरभ' एक चर्चित कवि और लेखक है तो 
आये रोज घर में साहित्यिक चचाएँ और गतिविधियाँ 
चलती रहती है। बचपन में डायरी लिखने का अंकुर 
मन में पड़ चुका था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में 
डायरी में कुछन कुछलिखने की आदत रही। राजनीति 
विज्ञान में मास्टर्स और एमफिल के दौरान समसामयिक 
विषयों की समझ बढ़ी तो समसामयिक लेख लिखने 
को आदत बनी। आज ये हिंदी और अंग्रेजी के 
10,000 से अधिक समाचार पत्रों के लिए दैनिक 
संपादकीय लिख रही हैं जो विभिन्न भाषाओं में 
प्रकाशित होते हैं। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन 
गोष्टियाँ शुरू हुई तो काव्य में रूचि के चलते कवितायें 
लिखने की शुरूआत हुई। इसी दौरान पहला काव्य 
संग्रह 'दीमक लगे गुलाब' नाम से छपा और काफी 
चर्चित हुआ। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लिखते रहने 
से दूसरी पुस्तक 'निर्भयाएं' निबंध संग्रह के रूप में 


सरल और अच्छे व्यक्ति मानते थे । 


महामारी के खाली समय में लिखने की आदत डाली, अब बाजार 


पंकज सीबी मिश्रा 


आत्म कथ्यः -जीवन में सफल 
होना हे तो हमेशा बेहतरी के लिए 
प्रयास करते रहें। जो भी काम करें 
किसी खास उद्देश्य के लिए समाज 
के हित में हो। जो भी करें यह सोचे 
कि इस से ओर बेहतर क्या कर 
सकते है। हमेशा अपना बेस्ट दें। 


भारत रत्र अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती 
समारोह में रचनाकारों ने किया काव्यपाठ 


भवानीमंडीः-पंचायत समिति भवानीमंडी के सभागार में भारत 
रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्देय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के 
जन्मशती समारोह पर सुशासन दिवस का आयोजन किया गया 


जिसमें अखिल भारतीय साहित्य परिषद के रचनाकारों ने अटल 
बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित काव्य 
पाठ किया सभी उपस्थित जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों व 
उपस्थित लोगों ने सुशासन दिवस पर शपथ ली। जन्म जयंती 
समारोह में सुशासन दिवस के उपलक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी 
के चित्र पर माल्यार्पण कर पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह 


उप प्रधान ओंकार लाल गुर्जर तहसीलदार मोहम्मद हाफिज FN $ |. | 
अभियंता रमेश चन्द्र वर्मा पंचायत समिति वरिष्ठ सहायक उप प्रधानाचार्य कल्याण मेघवाल पीरूलाल वर्मा अखिल भारतीय 


साहित्य परिषद अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित,कवि राजेन्द्र आचार्य राजन युवा कवि अरुण गर्ग गीतकार राकेश 
शर्मा व पंचायत समिति स्टाफ ने सुशासन दिवस मनाया। कार्यक्रम में अध्यापिका आशा चंदन के साथ आई बालिकाएँ 
आशा राठौर मोना प्रजापति प्रियांशी उर्मिला ने स्वागत गिग की नृत्य के माध्यम से सुन्दर प्रस्तुति दी। काव्य पाठ करने वालों 
में परिषद की कवयित्री पायल पंवार श्रद्धा तिलवाड़िया बाल कवयित्री शुभांगी शर्मा कवि अरुण कुमार गर्ग राजेन्द्र आचार्य 
राजन राकेश शर्मा डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित ने काव्य पाठ किया | कार्यक्रम का संचालन कवि राजेन्द्र आचार्य ने किया। 


विशत सवारथ्य संगठन की गाइउलाइन का नहीं हे रहा पालन 


उत्तरकाशी। जनपद मेंरेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते 
विश्व स्वास्थ्य संगठन को गाइडलाइन का भी अनुपालन नहीं 
हो पा रहा है। गाइडलाइन के अनुसार अल्ट्रासाउंड जांच के 
लिए प्रत्येक मरीज को न्यूनतम 20 मिनट का समय दिया 
जाना चाहिए, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते एक 
मरीज को मुश्किल से पांच मिनट का समय दिया जाता है। 
सीमांत जनपद गंगा व यमुना दो घाटियों में बंटा हुआ है, जिसमें 
अल्ट्रासाउंड जांच की जिम्मेदारी मात्र दो रेडियोलॉजिस्ट के 
कंधे पर है। यहां अल्ट्रासाउंड की छह मशीनें उपलब्ध है। 
ऐसे में एक रेडियोलॉजिस्ट को अपने केंद्र के साथ अन्य केंद्रों 
में भी रोस्टर के अनुसार जिम्मेदारी संभालनी पड़ती हे । 
रेडियोलॉजिस्ट की इस कमी और मरीजों की भारी भीड़ के 
चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन का अनुपालन 
संभव नहीं है। गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक मरीज की 


जांच में न्यूनतम 20 मिनट का समय दिया जाना चाहिए, जिस्- 
से उसकी बीमारी की वजह पकड़ में आ सके । नियमानुसार 
समय नहीं दिए जाने के चलते कई बार अल्ट्रासाउंड जांच 
पर भी मरीज संदेह जताते हैं। वहीं, रेडियोलॉजिस्ट के लिए 
भी बेहद कम समय में मरीज की बीमारी का कारण पता लगाना 
चुनौती पूर्ण होता है। 

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में अल्ट्रासाउंड 
मशीन है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से क्षेत्र की गर्भवती 
महिलाओं को भी नियमित जांच के लिएजिला अस्पताल की 
दौड़ लगानी पड़ती है। इससे रोस्टर पर सप्ताह में केवल 
मंगलवार को ही चिन्यालीसौड़ में रेडियोलॉजिस्ट जांच के 
लिए उपलब्ध होता है। क्योंकि उस पर जिला अस्पताल के 
साथ माह के तीसरे शुक्रवार को पीएचसी डुंडा में भी 
अल्ट्रासाउंड का जिम्मा होता है। 


पार्टी के बीच कोहराम मचा हे । 
आया निबंध संग्रह 'समय 


पर 


परिवार से विरासत में मिले साहित्य प्रेम और 
माहौल से बनी लेखिका 


आया और तीसरी पुस्तक अंग्रेजी में 'फीयरलेस' 
बनकर आई। हाल ही में चौथी पुस्तक 'समय की रेत 
पर' अहमदाबाद से प्रकशित हुई है और साथ ही 
'दीमक लगे गुलाब' काव्य संग्रह का दूसरा संस्करण 
बाजार में आया है। 
कई क्षेत्रों में कार्य, सम्मान भी मिलें 

प्रियंका सौरभ कई क्षेत्रों में कार्य कर रही है। 
लेखिका होने के अलावा शिक्षिका और सामाजिक 
कार्यकर्त्ता भी है। महिला सशक्तिकरण, हिन्दी भाषा, 
भारतीय सभ्यता और विरासत, धर्म, संस्कृति और 
बच्चों और महिलाओं के लिए साहित्यिक और 
शैक्षिणिक गतिविधियाँ, सामाजिक सरोकारों को लेकर 
कार्य करती है। देश-विदेश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर 
साहित्यिक, सामाजिक,सांस्कृतिक, महिलाओं और 
बच्चों से जुड़े हुए कार्यक्रमों का सफल सञ्चालन किया 
है। खुद का एक शैक्षणिक यू ट्यूब चैनल चलाकर 
फ्री कोचिंग भी देती है। साहित्यिक, शैक्षिणक और 
सामाजिक गतिविधियों के लिए कई सम्मान भी मिल 
चुके । इनमें आईपीएस मनुमुक्त 'मानव' पुरस्कार, नारी 
रत्न पुरस्कार, हरियाणा की शक्तिशाली महिला पुरस्कार 
(दैनिक भास्कर समूह ) जिला प्रशासन भिवानी द्वारा 
पुरस्कृत, यूके, फिलीपींस और बांग्लादेश से डॉक्टरेट 
की मानद उपाधि, विश्व हिन्दी साहित्य रत्न पुरस्कार, 
सुपर वुमन अवार्ड, ग्लोबल सुपर वुमन अवार्ड, 
महिला रत्न सम्मान, विद्यावाचस्पति मानद पीएच.डी. 
(साहित्य) स्वतन्त्र पत्रकारिता और साहित्य में उत्कृष्ट 
लेखन के लिए महात्मा गांधी अवॉर्ड प्रमुख है। 


महिलाओं ने सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों की दी रंगारंग प्रस्तृति 


विकासनगर, देहरादून । चेतना क्लब की और से 
विकासनगर स्थित एक घर में कार्यक्रम आयोजित 
किया गया। जिसमें महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम 
की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। महिलाओं ने गढ़वाली और 
पंजाबी गीतों पर जमकर नृत्य किया। कार्यक्रम में 
उत्कृष्ट कार्य करने वाली क्लब की सदस्यों को भी 
सम्मानित किया गया। क्लब की अध्यक्ष बिंदिया शर्मा 
ने बताया कि कार्यक्रम में 2024 को विदा किया गया। 
इसके साथ ही आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय 
हो ऐसी कामना की गई। उन्होंने बताया कि क्लब 
सदस्य सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़कर के प्रतिभाग 
करती है। जिसके लिए उन्होंने सभी सदस्यों की प्रशंसा 
को। इस मौके पर मोना गर्ग, नीरू गोयल, संगीता, 
दीपाली, दिव्या, श्‍वेता अग्रवाल, निशु, शिखा, साक्षी, 
नीलम आदि उपस्थित रहीं। 


गोरखाली समाज ने मनाया 
वन भोज महोत्सव 


न 


I 
| | ag) 
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| | | 
हरिद्वार में गोरखाली समाज ने मनाया वन भोज 
महोत्सव। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और 
संस्कृत आधारित परंपरागत परिधान मनमोहक झलक 
के साथ दिखा। 


देश को सही दिशा देने में शुमार थे मनमोहन सिंह 

वह सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने अर्थव्यवस्था 
को सुधारने की दिशा में भी तभी कदम उठाए, जब 
वह आश्वस्त हो गएकि इस कदम से देश को दूरगामी 
लाभ होगा। तब बहुत से लोगों को यह लगता था कि 
हम अपने जाने-माने रास्ते से भटक रहे हैं, नए जोखिम 
भरे रास्ते पर चल पड़े हैं, मगर उस नए रास्ते का ही 
कमाल है कि हम आज विश्व में एक मजबूत आर्थिक 
मुकाम पर पहुंच गए हैं। इस मुकाम से और आगे चलते 
हुए यह देश मनमोहन सिंह को भूल नहीं सकता। 

वह दूरदृष्टि वाले नेता थे। अक्सर कह दिया जाता 
है कि वह सियासत में माहिर नहीं थे, पर ऐसे सोचना 
गलत है। ऐसा नहीं है कि उनको सियासत की समझ 
नहीं थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि हमारे जैसे 
देश में, जहां इतनी विविधता है, अनगिनत पहचानें 
हैं, वहां राजनीति न ही हो, तो बेहतर है । राष्ट्र के रूप 
में हमारा अनुभव भी तब यही संकेत कर रहा था कि 
देश में मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक 
स्थिरता का माहोल जरूरी है। ऐसे में, उच्च स्तर पर 
नेवाओं के बीच परस्पर संघर्ष या राजनीति न हो। 
उनकी यह कोशिश रहती थी कि हम सियासी खींचतान 
को जितना भी कम कर सकते हैं, हमें जरूर करना 
चाहिए। उनकी यही खूबी रही और उनके जैसे 
प्रधानमंत्री ने दस साल देश को चलाया। कुछ लोग 
उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं, तो क्या हुआ? समय 
के अनुकूल राजनीति में उनके योगदान को कोई नहीं 
भुला सकता। 

आज प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मजबूतियों पर 
जरूर गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत आएंगे, 
पर मनमोहन सिंह का आर्थिक और राजनीतिक 
योगदान अमिट रहेगा। उन्होंने सही समय में देश को 
सही दिशा में ले चलने का आह्वान किया। किसी भी 
देश को देख लीजिए, अगर सही समय पर सही फैसला 
नलिया. जाए, तो उसे आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं 
मिलता। मनमोहन सिंह को यह देश हमेशा याद करता 
रहेगा। देश के स्तर पर देखें, तो उनके बड़े योगदान 
की शुरूआत साल 1991 में तब हुई थी, जब देश 


» बचपन का खेल 
मनमोहन तुम्हें शत शत प्रणाम 


दस साल रहे देश के प्रधानमंत्री 
न वह शानो शौकत न सत्ता का नशा 
चला गया चुपचाप किसी को कोई खबर नहीं 
बहुत अजीब है आजकल की पत्रकारिता की दशा 
कब बीमार हुआ किसी को कोई खबर नहीं 
मीडिया व्यस्त रहा किसी की छवि चमकाने में 
जिस अर्थशास्त्री ने भारत की दिशा बदल डाली 
बेखबर रहा उसकी छोटी सी खबर बताने में 
सादगी से भरपूर तामझाम से दूर 
रखते थे अपने काम से काम 
देखने में साधारण और बहुत भोले 
लेकिन दुनियां में था उनका बड़ा नाम 
आर्थिक सुधारों से बदली भारत की तस्वीर 
भारत का दुनियां में नाम चमकाया 
आज के नेताओं से अलग था उनका चरित्र 
सादगी और ईमानदारी को जीवन में अपनाया 
रखेगा हमेशा याद भारत तुम्हारा योगदान 
जब विश्व में थी मंदी तब भारत ने कसी थी लगाम 
चल रहा आज भारत आपकी दिखाई राह पर 
भारत की महान हस्ती मनमोहन तुझे शत शत प्रणाम 
रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


एक सहदय व्यक्ति के रूप में 


_ 


की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी का बोझ बहुत बढ़ 
गया था। देश का खजाना खाली होने वाला था तब 
पुरानी सोच और पुरानी नीतियों का ढांचा ही देश में 
चल रहा था, उसे बदलने का समय आ गया था। तब 
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगभग अकेले ही 
अर्थव्यवस्था में सुधार के कार्य शुरू किए। जो आर्थिक 
सुधार उन्होंने शुरू किए, वे बिल्कुल नए थे, तो उनका 
विरोध भी खूब हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि 
विदेशी ताकतों के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था की 
नीव रखी जा रही है, लेकिन केद्रीय वित्त मंत्री के रूप 
में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों की राह 
पर चलते रहे। एक सहदय व्यक्ति के रूप में भी वह 
हमेशा याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में दस साल 
पद पर रहते हुए उन्होंने एक मिसाल कायम की कि 
सार्वजनिक जीवन में शालीनता, शिष्टाचार और 
विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई समाज इन 
खूबियों से दूर हटता है, तो उस समाज में ओपन आता 
है, वहां छोटी-छोटी बातों पर लोग झगड़ा करने लगते 
हैं। हिंसा होने लगती है और देश की तरक्की पर बुरा 
असर पड़ता है। गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा के इस आधुनिक 
दौर के शासन- प्रशासन में शालीनता व विनम्रता को 
सुनिश्चित करना उनकी एक बड़ी कामयाबी रही। 
यह भी ध्यान देना चाहिए कि देश में किसी भी 
राजनीतिक पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा 
रहा था, जब मिली-जुली सरकार का दौर आया, तो 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक सर्वमान्य नेता के रूप 
में बहुत कारगर साबित हुए। उन्होंने कुछ ही समय में 
यह साबित कर दिया कि वह सबको साथ लेकर चल 
सकते हैं उनकी वह सहजता अब एक मिसाल रहेगी। 
जब वह प्रधानमंत्री थे और में उनका मीडिया 
सलाहकार था, तब महाराष्ट्र से कुछ बच्चे उनसे 
मिलने आए थे। मैंने उन बच्चों को प्रधानमंत्री से 
मिलवाया, बातचीत के दौरान एक बच्चे ने पूछा कि 
बचपन में आप कैसे पढ़ते थे? तब प्रधानमंत्री ने बचपन 
को याद करते हुए बताया था कि उनके घर में लाइट 
नहीं थी।वह सड़क किनारे लैप पोस्ट के नीचे बैठकर 
पढ़ते थे। इसका नहीं करते थे, इससे उन्होंने चढ़ाकर 


फ्टपाथ 


मुख्य बाजारों, चौक-चौराहों, गलियों में दुकानदारों 
और रेहड़ी-फड़ी वालों की ओर से किया गया 
अतिक्रमण दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। 
परिणामस्वरूप शहर के बाजारों में वाहन चलाना तो 
दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है स्ट्रीट वेंडर्स, 
जो अपने जीवनयापन के लिए अपने व्यापार पर निर्भर 
हैं, ने हर एक व्यस्त बाजार के पास निर्दिष्ट नो-बेंडिंग 
जोन पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे यातायात 
बाधित हो रहा है और स्थानीय दुकानदारों की ओर से 
शिकायतें आ रही हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, निष्पक्ष 
व्यावसायिक प्रथाओं और विक्रेताओं की आर्थिक 
कमजोरी के बीच संतुलन बनाना एक नैतिक और 
प्रशासनिक चुनौती है । स्ट्रीट वेंडर दुनिया भर की शहरी 
अर्थव्यवस्थाओं का एक अभिन्न अंग हैं, जो 
सार्वजनिक स्थानों पर कई तरह की वस्तुओं और स- 
वाओं तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं । भले ही स्ट्रीट 
वंडर्स को अनौपचारिक माना जाता है, लेकिन वे शहरी 
अर्थव्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। इस 
21वीं सदी में ज्यादातर लोग स्ट्रीट वेंडर हैं। 
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था निगरानी अध्ययन ने उन 
तरीकों का खुलासा किया है, जिनसे स्ट्रीट वेंडर अपने 
समुदायों को मजबूत बना रहे हैं: स्ट्रीट वेंडिंग रोजगार 
सृजन, उत्पादन और आय सर्जन में एक प्रमुख भूमिका 
निभाती है। स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यस्थल पर जनता, 


अंतराष्ट्रीय रक्षक मंच एवं दिव्योथान एजुकेशन 
एंड सोशल वेलफेयर सोसायटीमंच की अमेरिका,लंदन 
शाखा द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2024 को स्थान 
मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति रवींद्रनाथ टैगोर मार्ग 


इंदौर मप्र में आयोजित 12 वां हिंदी रक्षक अंतराष्ट्रीय हु ^ 
राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2024 में साहित्यकार, शिक्षा- 


विद ,समाजसेवी एवं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य व 


वाले की श्रेणियों में 30 सम्मान में सम्मिलित मनाव शै 
जिला धार के संजय वर्मा रद&ष्टि को पद्य विधा में जीवनपर्यंत साहित्य 
सम्मान संस्थापक अध्यक्ष-राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच डॉ पवन मकवाना, अध्यक्ष-राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच अमेरिका 
शाखा से डॉ किरण अवस्थी, अध्यक्ष-राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच लंदन शाखा से माधवी तारे, अध्यक्ष-दिव्योतथान 
एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी प्रो डॉ दीपमाला गुप्ता,विशेष अतिथि महामंडलेश्वर 1008 दादूजी 
महाराज इंदौर,मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार हरिराम वाजपाई, डॉ अग्रवाल इंदौर,प्रो मानसिंग परमार रायपुर, 
के द्वारा उन्हें सम्मान से विभूषित किया जाकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की है [संजय वर्मारदृष्टिर की देश 
विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है।अबतक 605 सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है इनका 
नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में तीन बार दर्ज किया जाकर सम्मानित किया जा चूका है स्टार बुक ऑफ रिकॉर्ड 
में भी नाम दर्ज किया जाकर सम्मान प्राप्त है। हिंदी रक्षक मंच के संस्थापक पवन मकवाना जी व देवोत्थान 
सोसायटी एव अमेरिका व लंदन की शाखा के संस्थापक एवं मित्रों, परिवार द्वारा संजय वर्मा 'दृष्टि' का साहित्य 


क्षेत्र उज्वल हो की बधाई दी। 


भी वह हमेशा याद किए जाएंगे 


उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि कोई 
व्यक्ति पढ़ाई करके भी प्रधानमंत्री बन सकता हे 
मनमोहन सिंह इसकी मिसाल हैं। कमजोर 
पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति केवल पढ़ाई के 
बल पर भी देश सेवा का सर्वोच्य अवसर पा 
सकता है, जेसा मनमोहन सिंह ने पाया। वह 
केवल देश के वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बने, 
बल्कि देश को दिशा देने वाले दिग्गज भारतीय 
नेताओं में शुमार हो गए। 


कभी पेश किया। यह बात हम नहीं सकते कि एक 
साधारण भारतीय जिसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं 
थी, जो किसी बड़े सियासी परिवार से नहीं आया था, 
जो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आप था जो सिखों 
में भी सबसे सशक्त जट शिख वर्ग से नहीं था। हर 
तरह से जिनकी बुनियाद साधारण थी। ऐसे व्यक्ति ने 
अपनी मेहनत से दिन-रात पढ़ाई करके, ऑक्सफोर्ड, 
फैलिन से ज्ञान प्राप्त किया और उ ज्ञान को देश की 
सेवा में लगा दिया। जब उन्हें साल 2004 में प्रधानमंत्री 
बनाया गया तो वह अपने आप में देश की योग्यता के 
साथ एक प्राकृतिक न्याय की तरह था। डॉक्टर भीमराव 
आंबेडक ने कहा था कि 'शिक्षा शौरनी का दूध है, जो 
पिएगा, वह दहाड़ेगा।उनकी यह बात डॉक्टर मनमोहन 
सिंह प पूरी तरह सटीक बैठती थी। वह पढ़ते हुए ही 
प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। उनके पास मूल रूप 
से अध्ययन अध्यापन और शोध के अलावा कोई 
ताकत नहीं थी। लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहना, खुद 
को समय के अनुरूप डालते रहना और उसका नहीं 
जितना संभव समाज व देशहित में इस्तेमाल करना 
वास्तव में, मनमोहन सिंह जीवन भर यही तो करते 
रहे। आंबेडकर की बात उन पर सबसे ज्यादा लागू 
होती है । उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि कोई 
व्यक्ति पढ़ाई करके भी प्रधानमंत्री बन सकता है 
मनमोहन सिंह इसकी मिसाल हैं। कमजोर पृष्ठभूमि से 
आने वाला व्यक्ति केवल पढ़ाई के बल पर भी देश 
सेवा का सर्वोच्य अवसर पा सकता है, जैसा मनमोहन 
सिंह ने पाया। वह केवल देश के वित्त मंत्री या 
प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि देश को दिशा देने वाले 
दिग्गज भारतीय नेताओं में शुमार हो गए। 

मैंने तो करीब से देखा है, विश्व के दिग्गज नेत 
उनसे कितने सम्मान के साथ मिलते थे। तब परस्पर 
जो आदर भाव होता था, वह अद्भुत और दर्शनीय होता 
था। उनसे मिलने आने वाले लोग भी आश्चर्य में पड़ 
जाते थे कि लोकतंत्र में एक ऐसा इंसान भी ऐसी 
सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच सकता है। यह नेताओं और 
छात्रों के लिए प्रेरणास्त्रोत रहेंगे। यह केवल भारत के 
लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आदर्श रहेंगे। 


/ पर अतिक्रमण, चलना हुआ मुरि 


श्याम बेनेगल का जाना नये सिनेमा का अंत 

बॉलीवुड में समानांतर सिनेमा के जनक, मंथन से लेकर वेलडन अब्बा तक जिनके फिल्मी सफर को 
एक युग कहा जा सकता है, बेहद कलात्मक, बेहद संजीदा, बेहद संवेदनशील, ऐसे बेमिसाल फिल्मकार 
श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में जाना अत्यंत दुखद ही नहीं है, एक सार्थक भारतीय सिनेमा एवं गौरवशाली 
टेलीविजन युग का अंत है। दादा साहब फाल्के के अलावा सात राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बेनेगल ने 
हिंदी सिनेमा को नसीरूद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, अनंत नगा जैसे प्रख्यात कलाकार 
दिए।उनकी फिल्मों के साथ भारतीय सिनेमा का एक नया और अविस्मरणीय दौर शुरू हुआ, जिसने भारतीय 
सिनेमा को एक नई ऊंचाई प्रदान की। पिता के कैमरे से 12 साल की उम्र में पहली फिल्म बनाने वाले बेनेगल 
ने उस समय अहसास कराया कि भारतीय सिनेमा में एक विराट प्रतिभा मोर्चा संभाल चुकी है, जिसके काम 
की गूंज उनकी जीवन में ही नहीं, बल्कि भविष्य में लम्बे समय तक देश और दुनिया को सुनाई देगी। जब- 
जब हमने बहुत ठहरकर, बहुत संजीदगी के साथ उनके काम को देखा तो अनायास ही हमें महसूस हुआ 
कि वे अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए थे, अद्भुत, यादगार एवं विलक्षण | सिनेमा दर्शकों का ऐसे महान 
की फिल्मों से अनभिज्ञ रहना इस संसार में रहते हुए भी सूर्य, चन्द्रमा एवं तारों को न देखने जैसा 

। 

श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसम्बर 1934 को हैदराबाद में हुआ । हैदराबाद की ओसमानिया यूनिवर्सिटी 
से इकोनोमिक्स में एमए करने के बाद बेनेगल ने आगे जाकर हैदराबाद फिल्म सोसायटी की स्थापना की। 
उनका संबंध कोंकणी बोलने वाले चित्रपुर सारस्वत परिवार से था। उनका असली नाम श्याम सुंदर बेनेगल 
था। श्याम बेनेगल की शादी नीरा बेनेगल से हुई थी और उनकी एक बेटी पिया बेनेगल है, जो एक कॉस्ट्यूम 
डिजाइनर हैं, जिन्होंने कई फिल्मों के लिए भी काम किया है। श्याम ने बचपन में ही अपने फोटोग्राफर पिता 
श्रीधर बी. बेनेगल के कैमरे से पहली फिल्म शूट की थी। 1962 में उन्होंने पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म ह्यघर 
बैठा गंगाह बनाई, जो गुजराती में थी । बेनेगल को भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म 
भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी सफल फिल्मों में मंथन, जुबैदा और सरदारी बेगम शामिल हैं। 
जिनमें जीवन के कठोर यथार्थ को बेनेगल ने सिनेमा-शिल्प में, 
महीन अर्थवत्ता के साथ नाटकीयता के धनीभूत आशयों में 
अभिव्यक्ति दी, प्रस्तुति दी है। उनकी फिल्मों में एक ऐसी 
सार्वजनीनता है, जो धनी-निर्धन, शिक्षित-अशिक्षित, देशी-विदेशी 
सभी को बहुत भीतर तक स्पर्श करती रही है। | 

श्याम बेनेगल की आखिरी फिल्म मुजीबः द मेकिंग ऑफ ए. छ 7, 
नेशनह्न थी, जिसका उन्होंने निर्देशन किया था। इस फिल्म ने भारत > 
ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में भी सुर्खियां बटोरीं | यह फिल्म बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान पर 
आधारित थी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी थे। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ने बांग्लादेश में 2024 में 
तख्तापलट करवा दिया था और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था।यह फिल्म दिखाती है कि मुजीबुर्रहमान 
के राजनीतिक सफर की शुरूआत कैसे हुई थी, उन्होंने किस तरह बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए काम 
किया। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश फिल्म विकास निगम ने मिलकर बनाया 
था। यह फिल्म जहां एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रस्तुति दी, वहीं दो राष्ट्रों के आपसी संबंधों को भी 
गहराई से उजागर किया। इस फिल्म को बंगाली के साथ-साथ हिन्दी भाषा में भी रिलीज किया गया था। इस 
फिल्म का एलान करते हुए बेनेगल ने बताया था कि शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन को पर्दे पर उतारना उनके 
लिए एक कठिन काम रहा है। उन्होंने कहा था, यह फिल्म मेरे लिए एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म है। 
मुजीब के किरदार को बेबाकी से पेश किया है, वे भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे । उनकी यह फिल्म ही 
नहीं, बल्कि हर फिल्म ने एक इतिहास निर्मित किया | क्योंकि यह उनकी ही प्रतिभा थी कि वे लगातार काम 
करने की रणनीतियों में बदलाव लाते रहे और फिल्म-निर्माण को एक विराट फलक तक ले जाते रहे। भारतीय 
सिनेमा के लगभग सौ साला इतिहास में बेनेगल एक बड़े वटवृक्ष की भांति दिखाई देते हैं । 

भारतीय सिनेमा को विश्व में नई और अद्वितीय पहचान दिलाने में बेनेगल का अविस्मरणीय योगदान था। 
बेनेगल की पहली चार फीचर फिल्मों- अंकुर (1973 ), निशांत (1975 ), मंथन (1976) और भूमिका 
(1977 )- ने उन्हें उस दौर की नई लहर फिल्म आंदोलन का अग्रणी बना दिया। बेनेगल की मुस्लिम महिला 
पर आधारित फिल्में मम्मो (1994 ), सरदारी बेगम (1996 ) और जुबैदा (2001) सभी ने हिंदी में 
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। 1959 में, उन्होंने मुंबई स्थित विज्ञापन एजेंसी 
लिंटास एडवरटाइजिंग में कॉपीराइटर के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ वे धीरे-धीरे क्रिएटिव हेड बन 
गए। 1963 में एक अन्य विज्ञापन एजेंसी के साथ कुछ समय तक काम किया। इन वर्षो के दौरान, उन्होंने 
900 से अधिक प्रायोजित वृत्तचित्र और विज्ञापन फिल्मों का निर्देशन किया। 1966 और 1973 के बीच 
बेनेगल ने पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में पढ़ाया और दो बार संस्थान के अध्यक्ष के 
रूप में कार्य किया। उनके शुरूआती वृत्तचित्रों में से एक ह्यए चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट्सह् (1967 ) ने उन्हें 
व्यापक प्रशंसा दिलाई। कुल मिलाकर, उन्होंने 70 से अधिक वृत्तचित्र और लघु फिल्में बनाई हैं। 

बेनेगल ने 1992 में धर्मवीर भारती के एक उपन्यास पर आधारित सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म बनाई, 
जिसने 1993 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 


आजकल हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स ने व्यस्त बाजार के पास नो- 
वेंडिंग जोन में स्टॉल लगा रखे हैं। इनके लिए नो-वेंडिंग जोन की स्थापना सुचारू 
यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की 
जा सकती है। हालाँकि, इनमें से कई विक्रेता अपने परिवार, जिसमें बुजुर्ग माता- 
पिता ओर स्कूल जाने वाले बच्चे शामिल हैं, को पालने के लिए पूरी तरह से अपनी 
कमाई पर निर्भर हैं। हालांकि इनके लिए स्थानीय दुकानदार के संघ शिकायतें भी 
दर्ज करवाते हैं कि विक्रेता भीड़भाड़ पैदा कर रहे हैं ओर उनके व्यवसाय को 
अनुचित रूप से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन विक्रेताओं की आर्थिक कमजोरी को 
समझते हुए इसके लिए मानवीय समाधान जरूरी हे। ऐसे मामले एक मध्यम आकार 
के शहर में शहरी शासन ओर सामाजिक समानता के बीच संघर्ष को उजागर करता 
है। शहरों के फुटपाथों और सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए 
प्रयास तो कई बार होते हैं लेकिन इन प्रयासों में कभी भी गंभीरता नहीं रही है। इसका 
नतीजा यह रहा कि कुछ दिनों तक चलने के बाद यह अभियान ठप हो जाते हैं ओर 
स्थिति जस की तस हो जाती है। इससे लोग परेशान रहते हैं 


पुलिस कर्मियों, राजनेताओं और स्थानीय उपद्रवियों 
से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 
आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जीवनयापन के 
लिए वेंडिंग पर निर्भर हैं। विक्रेताओं द्वारा की गई 
प्रतिस्पर्धा और भीड़भाड़ के कारण नुकसान का दावा 
करना उनकी मजबूरी है। व्यस्त बाजार में यातायात 
का सुचारू प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा की 


आवश्यकता भी जरूरी है। विक्रेताओं के लिए 
मानवीय और टिकाऊ समाधान की वकालत 
सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और न्यायसंगत 
शासन सुनिश्चित करने का कार्य है । स्ट्रीट वेंडर अपने 
परिवार का भरण-पोषण करने के लिए वेंडिंग पर निर्भर 
हैं । हालाँकि, उनकी उपस्थिति से भीड़ भाड़ होती है 
और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। ट्रैफिक 


| जीवन पर्यन्त साहित्य सेवा सम्मान 24 संजय वर्मा दृष्टि' को 


प्रवाह और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखते हुए उनकी 
आजीविका की रक्षा के लिए एक संतुलन की 
आवश्यकता है | दुकानदार विक्रेताओं को उनकी कम 
लागत और अनौपचारिक संचालन के कारण अनुचित 
प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। हालाँकि, विक्रेता 
अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो से सम्बंधित 
होते हैं। समाधान में समानता की रक्षा करनी चाहिए 
और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानदारों के 
हितों को अनुचित रूप से नुकसान न पहुँचाया जाए। 
जबकि आर्थिक विकास एक संपन्न शहर के लिए 
महत्त्वपूर्ण है, सामाजिक कल्याण नीतियों को यह 
सुनिश्चित करना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर जैसे कमजोर 
समूहों को असंगत कठिनाई का सामना न करना पड़े। 
निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नीतियों में आर्थिक विकास और 
हाशिए पर पड़े समुदायों के कल्याण दोनों को एकीकृत 
किया जाना चाहिए। कई विक्रेता अपने परिवारों के 
लिए कमाने वाले होते हैं, जो बुजुर्ग आश्रितों और 
स्कूल जाने वाले बच्चों का भरण-पोषण करते हैं। 
बिना किसी विकल्प के उन्हें विस्थापित करने से उनकी 
सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, 
जिससे निर्णय लेने में करुणा आवश्यक हो जाती है। 


it ह! 
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निर्णय पारदर्शी और समावेशी होने चाहिए, जिसमें 
सभी हितधारकों की चिंता ओं का समाधान हो | किसी 
भी समूह को बाहर रखने से अशांति फैल सकती है 
और प्रशासन की निष्पक्ष रूप से शासन करने की क्षमता 
पर भरोसा कम हो सकता है। 
शहरों की आबादी समय के साथ लगातार बढ़ती 
जा रही है।इसके चलते वाहनों की संख्या भी बढ़ रही 
है और रोजगार के लिए लोगों का बाहर आने का 
सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है लेकिन शहरों में इन 
समस्याओं का निदान करने के लिए प्रशासनिक स्तर 
पर जो पहल होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। 
अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद 
शहरों में पार्किंग और रेडी-फड़ी जोन बनाए जाने की 
बात सामने आती है, लेकिन वह आज तक जमीन पर 
दिखाई नहीं देती है ।लिहाजा ऐसी समस्याओं का बना 
रहना स्वाभाविक है। इसके स्थायी समाधान के लिए 
नो-वेंडिंग जोन में समय-आधारित वेंडिंग शेड्यूल 
लागू करें ताकि ट्रैफि क प्रवाह को बनाए रखते हुए 
गैर-पीक घंटों के दौरान विक्रेताओं को अनुमति दी जा 
सके । सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ 
को कम करने के लिए पीक घंटों के दौरान निगरानी 
बढ़ाएँ। स्वच्छता और पीने के पानी जैसी आवश्यक 
सुविधाओं के साथ एक निर्दिष्ट वेंडिंग जोन विकसित 
करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि विक्रेताओं के पास 
काम करने के लिए एक स्थायी स्थान हो। विक्रेताओं 
की संख्या को विनियमित करने और भीड़भाड़ को 
रोकने के लिए एक लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करें। यह 
दृष्टिकोण विक्रेताओं और दुकानदारों की तत्काल 
जरूरतों को सम्बोधित करता है और साथ ही भविष्य 
के लिए एक स्थायी ढाँचा तैयार करता है। यह 
सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक निष्पक्षता और दयालु 
शासन को संतुलित करता है, यह सुनिश्चित करता है 
कि सभी हितधारकों को सुना और समर्थन दिया जाए। 
स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदारों और जनता की जरूरतों को 
सम्बोधित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की 
आवश्यकता होती है जो आर्थिक और सामाजिक 
कल्याण दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। पीएम स्वनिधि 
योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम वित्तीय सहायता प्रदान 
करते हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 उनके 
अधिकारों की रक्षा करता है। भविष्य में, कौशल विक- 
स की पेशकश, अधिक बेंडिंग जोन बनाने और 
डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से विक्रेताओं को 
शहर की अर्थव्यवस्था में फलने-फूलने और एकीकृत 
होने में मदद मिलेगी। 
-प्रियंका सौरभ 
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जेंडर न्यूट्रल कानून की उठती मांग 


पिछले दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 
बंगलुरू में कार्यरत चौंतीस वर्षीय इंजीनियर, 
अतुल सुभाष की आत्महत्या काफी चर्चा में 
रही है। इस युवक ने आत्महत्या से पहले, 
नब्बे मिनट का एक वीडियो बनाकर डाला, 
जिसमें उसने बताया कि वह अपनी पत्नी और 
उसके घर वालों के व्यवहार से कितना परेशान 
है। उसे साल में मात्र तेईस छुट्टियां मिलती हैं 
और दहेज सम्बंधी, घरेलू हिंसा से जुड़े केस 
के सिलसिले में डेढ़ सौ यात्राएं करनी पड़ी हैं। 
उसने यह भी बताया कि वह अपने बच्चे के 
लिए चालीस हजार रुपये महीना देता है। और 
बच्चे के लिए पत्नी एक लाख रुपये मांग रही 
५ है, लेकिन बच्चे की शक्ल तक उसे याद नहीं, 

; ” क्योंकि पत्नी कभी उससे मिलने नहीं देती।यह 
भी बताया कि मामले को रफा-दफा करने के लिए पत्नी तीन करोड़ रुपए मांग रही है। 

अतुल का कहना था कि वह अब बिल्कुल रुपये नहीं देना चाहता क्योंकि जो रुपये वह दे रहा है, उसके 
ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर वह टैक्स भी क्यों दे, क्योंकि सरकार उन्हीं टैक्स के पैसों से पुरुषों को 
परेशान करने वाले कानून बना रही है। अतुल ने वे चैट भी लगाए जिसमें उसकी सास कह रही है कि तेरे 
सुसाइड की खबर नहीं आई। अतुल कह रहा है कि आप तो पार्टी करोगे। इसके उत्तर में सास कह रही है कि 
पैसा तेरा बाप देगा। तेरा घर भी बिक जाएगा क्योंकि उसमें बहू का हिस्सा भी होता है। 

यह बात दीगर है कि यह युवक कितना परेशान रहा होगा कि उसे जीने के मुकाबले मृत्यु को चुनना पड़ा। 
कोई यों ही मौत को गले नहीं लगाता | ऐसी खबरों की भी कोई कमी नहीं, जिनमें महिला कानूनों का दुरुपयोग 
भारी पैमाने पर हो रहा है। इनमें बदले की भावना, जमीन-जायदाद के मामले, पति के घर वालों के साथ न 
रहना, विवाहेत्तर संबंध आदि शामिल हैं । अदालतें बार-बार इस ओर आगाह भी कर रही हैं । लेकिन कानूनों 
का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को शायद ही कोई सजा मिलती है। 

दरअसल, कानून बनाने वालों के मन में अभी भी स्त्रियों की हाय बेचारी वाली छवि है। मान लिया गया 
है कि वे कभी झूठ बोल ही नहीं सकतीं। इसीलिए कानून सौ फीसदी महिलाओं के पक्ष में झुके हुए हैं। वहां 
अक्सर पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं है । इसीलिए अतुल सुभाष की मृत्यु के बाद मीडिया के एक बड़े तबके 
में यह मांग भी उठी कि कानूनों को जेंडर न्यूट्रल या लिंग भेद से मुक्त होना चाहिए। जो भी सताया गया हो, 
स्त्री या पुरुष, उसे कानून न्याय दे और अपराधी को सजा | अधिकांश देशों में जेंडर नयूटूल कानून ही हैं । वहां 
पुरुष को आरोप लगते ही अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता है। जबकि अपने यहां पुरुष का नाम, पता, 
फोटो, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया जाता है। बहुत बार पुरुषों की नौकरी चली जाती हे, क्योंकि कोई भी 
कम्पनी किसी विवादास्पद व्यक्ति को अपने यहां रखना नहीं चाहती | सामाजिक बहिष्कार भी झेलना पड़ता 
है। सालों साल अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आरोप मुक्त हो भी जाए, तो भी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस 
नहीं मिलती। अतुल की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया गया कि अब निकिता 
जैसी लड़कियों से विवाह नहीं करना है, गांव से लड़की खोजकर लानी चाहिए। इन लोगों को शायद नहीं 
पता कि गांव में स्त्री कानूनों का कितना इस्तेमाल होता है । बहुत बार दुरुपयोग भी। 

हाल ही में अतुल की पत्नी निकिता का बयान भी आया था कि उसकी मां हर रोज उसे पांच-छह घंटे 
अतुल के खिलाफ भड़काती थी। उसने यह भी कहा था कि अतुल उसे मारता-पीटता था । इन दिनों की एक 
बड़ी समस्या यह भी है कि जीवन से एडजेस्टमेंट नाम की चीज गायब हो चली है । लगता है कि लड़ाई- 
झगड़े, एक-दूसरे के अपमान से ही चीजें सुलझ सकती हैं | जबकि बड़े से बड़े विश्व युद्ध के मसले भी 
अंततः समझौते से ही सुलझते हैं। घर वाले भी युवाओं को समझाते नहीं, कई बार आग में घी डालने का 
काम करते हैं जैसा कि निकिता के बयान से जाहिर है। क्या पता कि अगर परिवार वालों द्वारा दोनों को 
समझाया गया होता, तो ऐसी स्थितियां न होतीं। इसके अलावा ऐसी बातें भी होने लगीं कि सभी स्त्रियां ऐसा 
करती हैं। वे पुरुषों को फंसाती हैं, जबकि यह भी सच नहीं है। अपने देश में न जाने कितनी स्त्रयां दहेज के 
कारण घर से निकाली जाती रहीं हैं, सताई गई हैं, या जलाकर मार डाली गई हैं। अभी वे दिन स्मृतियों में 
ताजा हैं, जब अक्सर स्टोव बहू के ऊपर फट जाता था और वह इस कदर जल जाती थी कि प्राण नहीं बचते 
थे। मामूली बातों पर स्त्रियों को घर से निकाला जाना, उनके साथ मारपीट, दुष्कर्म भी हमारे समाज की कड़वी 
सच्चाइयां हैं। पति के मर जाने के बाद पत्नी को सती भी यही समाज करता था | वर्ष 1987 में जब राजस्थान 
के दिवराला में रूपकंवर सती हो गई थी। उन दिनों देश भर में सती पर बहस चली थी। तब वहां कई बड़े 
नेताओं ने सती के समर्थन में बयान दिए थे। जनता दल के एक वरिष्ठ नेता ने इस लेखिका को तीन चुन्नियां 
दिखाई थीं। जो स्त्रियों को विवाह के अवसर पर दी जाती हैं। इनमें एक चुन्नी सती होने के लिए होती है। 
जबकि हमने मान रखा था कि सती को तो समाज ने अरसा पहले सम्पूर्ण रूप से नकार दिया। हाल ही में 
महान रचनाकार महादेवी वर्मा के साहित्य पर काम करते हुए इस बात का अहसास हुआ कि स्त्रियों की 
आफतों से जुड़े उनके संस्मरण चाहे बिबिया, मुन्नू की माई, गुंगिया, लछमा, बिंदो ऐसे हैं कि रौंगटे खड़े हो 
जाते हैं। एक उन्नीस साल की विधवा स्त्री भाभी के बारे में पढ़ते हुए, उसके दुखों से दो-चार होते हुए, उसके 
प्रति हिंसा को पढ़कर, मन घृणा से भर उठता है। यही बात आज की स्त्रियों के संदर्भ में भी है। ऐसा नहीं है 
कि उनके जीवन में कोई दुःख ही नहीं । उनके प्रति कोई अपराध ही नहीं हो रहा। वे सबकी सब सिर्फ पुरुषों 
को सता रही हैं। न ही ऐसा है कि देश की हर स्त्री के हाथ में पैसा है या नौकरी है या सिर पर छत है। संयुक्त 
राष्ट्र की 2024 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साठ प्रतिशत महिलाओं की हत्या, उनके साथी या 
परिवार के किसी सदस्य ने की थी। इसी तरह एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2022 में स्त्रियों की 
हत्या की छठी बड़ी वजह दहेज था। नेशनल हेल्थ सर्वे पांच में बताया गया था कि 31.9 प्रतिशत महिलाओं 
ने अपने प्रति की गई हिंसा की बात की थी। इसी सर्वे के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं हिंसा की शिकार 
होती हैं, मगर वे किसी न किसी कारण से इसकी सूचना नहीं दे पातीं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि 
वे तमाम जांच एजेंसियों तक नहीं पहुंच पातीं। इसलिए महिलाओं की भी सुनिए। समाज के सामने अतुल की 
a का पक्ष भी आना चाहिए। स्त्री को भी आरोपी बनते ही अपराधी मत बनाइए। कानून को तय 
करने दीजिए। 


भती प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता 


एक तरफ जहां देश में बेरोजगारी की दर 
चिंताजनक है वहीं केद्र सरकार और राज्य सरकारों 
के विभिन्न विभागों में लाखों रिक्तियां खाली पड़ी हैं, 
जिन्हें भरा नहीं जा रहा है। इनमें इसरो, रेलवे, गृह 
मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय और विभाग भी शामिल 
हैं। सुरक्षा ढांचा और इससे जुड़े बलों में बड़े स्तर पर 
पदों को न भरे जाने की वजह से पिछले दिनों संसद 
की सुरक्षा में सेंध लगने की भी खबरें आई । बेरोजगारी 
की समस्या के इतने गंभीर होने के बावजूद रिक्तियों 
को भरने की जगह बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में 
निम्न श्रेणी में संविदा पर कर्मचारियों जबकि वरिष्ठ पदों 
पर सलाहकारों की भर्ती से काम चलाया जाता है। 

सरकार बेशक दावा करती रही है कि पदों का रिक्त 
होना और उन्हें भरा जाना निरंतर प्रक्रिया रही है और 
उनके विवरण संबंधित मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमों तथा संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएस्‌- 
सी), स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी), रेलवे 
रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी), इंस्टीच्यूट ऑफ 
बैंकिंग पर्सनल सेलेकशन ( आईबीपीएस) आदि जैसी 
संबंधित रिक्रूटमेंट एजेंसियों के पास होते हैं। सरकार 
समय-समय पर और समयबद्ध तरीके से मिशन मोड 
में उन्हें भरने के लिए मंत्रालयों और विभागों को निर्देश 
देती रहती है और इसी क्रम में उन्हें भरने के लिए 
रोजगार मेलों का देश के अलग-अलग राज्यों और 
केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजन करती रहती है। हाल 
में आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश के 
लगभग 80 विभागों में लगभग दस लाख से अधिक 
पद रिक्त हैं। इनमें इसरो, रेलवे, गृह मंत्रालय जैसे 
अहम मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। गौरतलब है 
कि भारत विविध प्रकार के श्रम बलों के साथ दुनिया 
को सबसे बड़ी जनसंख्याओं में से एक है, पर 
बेरोजगारी दर भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यय, आर्थिक 
वृद्धि, रोजगार के अवसरों आदि में कमी जैसे कई 
प्रकार से प्रभावित करती रही है। जाहिर है कि अगर 
बेरोजगारी दर अधिक है तो इससे आर्थिक प्रगति में 
बाधा पहुंचती है और इसकी वजह से सामाजिक 
अशांति भी फैल सकती है जबकि अगर बेरोजगारी 
दर कम है तो इससे उन्नतिशील रोजगार बाजार और 
बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेत मिलता है। 


बेरोजगारी का मुद्दा 2014 से ही जब से प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार केद्र में सत्त- 
सीन हुई, नासूर बनता रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था 
के तेजी से बढ़ने के बावजूद बेरोजगारी को लेकर 
विपक्षी दल भी लगातार हमलावर रहे हैं और सरकार 
अक्सर बचाव की मुद्रा में खड़ी नजर आई है। सरकार 
का दावा है कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया 
जैसी उसकी नीतियों और कार्यक्रमों या अंतरिक्ष और 
रक्षा सेक्टरों में सुधार के केद्र में महिलाओं समेत देश 


की युवा आबादी है पर सरकारी आंकड़े ही उसके 
दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। नवम्बर के 
आखिर में लोक सभा में एक प्रश्‍न के उत्तर में केद्रीय 
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया 
कि वित्त वर्ष 2013-24 में भारत में 15-29 वर्ष 
के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 10.22 फीसद 


थी। 

देश के नीति-निर्धारकों का फोकस रोजगार सृजन 
और आर्थिक प्रगति के लिए रणनीतियां बनाने पर रहता 
तो है पर उसके ज्यादा सार्थक परिणाम निकलते दिखाई 
नहीं दे रहे। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में 
आवश्यक पदों पर रिक्तियों की कमी तत्काल और 
विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल से लोगों को वंचित रखती 
है। सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों 
में लगभग पचास प्रतिशत रिक्त रहने का अनुमान है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह कमी और भी अधिक है जहां 
80 प्रतिशत तक पद रिक्त पड़े हैं। यही वजह है कि 


हमारी ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 
दूर तक बड़े शहरों का रोख करना पड़ता है। राज्य 
सभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए एक 
उत्तर के अनुसार, भारतीय रेल में ढाई लाख से भी 
अधिक पद खाली पडे हैं । जाहिर है कि इतने सारे पदों 
के रिक्त रहने से सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होतीं और 
यात्रियों की सुरक्षा भी हमेशा सांसत में बनी रहती है। 
देश के विभिन्न न्यायालयों में पांच करोड़ से अधिक 
मामले लंबित हैं जबकि न्यायाधीशों के हजारों पद 
रिक्त हैं। यही वजह है कि मामलों के निपटान में सालों 
लग जाते हैं। गृह मंत्रालय में सीआरपीएफ, बीएसएफ 
और दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न संगठनों में लाख 
से अधिक पद रिक्त बताए जाते हैं। ये रिक्तियां हजारों 
की संख्या में ए, बी और सी जैसे विभिन्न ग्रुप में हैं। 
त्रासदी यह है कि जहां देश के युवाओं में सरकारी 
नौकरियां पाने की मारामारी है लगभग सभी सरकारी 
विभागों में बड़े पैमाने पर पद खाली पड़े हुए हैं जिससे 
देश की दक्षता और कुशलता प्रभावित हो रही है। देश 
में नौकरी न मिलने के कारण युवा इस्त्राइल और दूसरे 
युद्ध प्रभावित देशों में रोजगार के लिए जाने और अपनी 
जान को दांव पर लगाने के लिए मजबूर हैं। सरकार 
की कोशिश कृषि के आधुनिकीकरण ग्रामीण बुनियादी 
ढांचा विकास तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए कौशल 
प्रशिक्षण जैसी ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं पर 
ध्यान केंद्रित करने के द्वारा इन क्षेत्रों में रोजगार की 
संभावनाओं में वृद्धि करने की है। सरकारी व्यय में 
वृद्धि, निजी निवेश को बढ़ाने, निजी-सार्वजनिक 
भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने, व्यापार एवं 
निवेश को बढ़ावा देने, शिक्षा और कौशल में बढक्षेतरी 
करने, खुद की व्यावसायिक क्षमता विकसित करने 
और प्रौद्योगिकी विकास पर फोकस करने के जरिए 
भी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। 

पदों के व्यापक स्तर पर रिक्त रहने के कारण 
सरकार के मंत्रालयों और दूसरे विभागों में वर्तमान 
कर्मचारियों के पास पहले से ही इतने अतिरिक्त काम 
हैं कि उनसे दक्षता की उम्मीद करना बेमानी है। पद 
रिक्त न रहें इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को युक्तिसंगत 
बनाने की आवश्यकता है ताकि तत्काल कार्रवाई करते 
हुए पदों के रिक्त होते ही उन्हें भरा जा सके। 


अटल, राजनीति के मैदान में दूढ़ता और विनम्रता का अद्भुत संगम 


अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति का वह नाम हैं जो न केवल एक कुशल 
नेता थे बल्कि जनमन की नब्ज को समझने वाले दूरदर्शी और संवेदनशील राजनेता भी थे। 
उनकी वाणी में कवित्व था विचारों में गहराई और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण जिसने उन्हे 
जनता के दिलों में हमेशा के लिए अमर बना दिया। अटल राजनीति के मैदान में दृढता और 
विनम्रता का अद्भुत संगम थे। 

अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं मानते थे बल्कि उसे 

समाजसेवा का माध्यम समझते थे। उनके भाषणों में लोगों की भावनाओं को छू लेने 
की क्षमता थी। जब वे संसद में बोलते थे तो उनकी वाणी श्रोताओं के दिलों 
तक सीधे पहुंचती थी | उन्होंने हमेशा जनहित को प्राथमिकता दी और उनकी 4 
नीतियां गरीब, किसान युवा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित रहीं। 
उन्होंने स्वतंत्रता के बाद एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस के तिलिस्म 
को तोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को 
एक सशक्त राजनीतिक विकल्प प्रदान किया। उस समय, जब पूरे देश 
में कांग्रेस का दबदबा था, जनसंघ जैसे नए दल और उसका झंडा थामे 
युवा अटल के लिए राहें बेहद कठिन थीं | वर्ष 1957 में जब अटल लोक 
सभा के लिए चुने गए, तब जनसंघ संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के 
सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पा रहा था लेकिन उन्होंने अपने विचारों 
और क नेतृत्व से जनसंघ को वैचारिक रूप से इतना सशक्त बना दिया कि संख्या बल 
एक गौण मुद्दा बनकर रह गया। उनके भाषण और विचार कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देते 
हुए उसकी नींव हिला देने वाले साबित होते थे | प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी 
ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जिन्होंने देश की दिशा और दशा को बदल दिया। 

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (गोल्डन क्वाड़िलेटरल ): यह योजना देश के आर्थिक 
और सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित हुई। 

भारत के परमाणु परीक्षण (पोखरण-2 ): 1998 में अटल के नेतृत्व में भारत ने खुद 
को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जिससे भारत की वैश्विक स्थिति 
मजबूत हुई । कश्मीर मुद्दे पर शांति प्रयासः अटल ने “इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत' 
का मंत्र देते हुए कश्मीर समस्या का हल खोजने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में 
आईटी क्षेत्र और दूरसंचार उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की । राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम' के 


मंत्र को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने वाले अटल के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं 
था। अटल में वह शक्ति और कौशल था जो समय की धारा को नई दिशा देने में सक्षम था। 
यह न केवल सत्य है बल्कि ऐतिहासिक तथ्य भी है कि अटलजी ने पारंपरिक रास्तों पर 
चलने की परंपरा को तोड़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नई शुचिता और उच्च 
आदर्श की स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अटल के बारे में लिखा है कि अटल 
बिहारी वाजपेयी को यह गहराई से ज्ञात था कि कब क्या कहना है कितना कहना है और 

कब मौन रहना र । उन्होंने इस कला में महारत हासिल की थी। जैसा कि किसी ने 
सही कहा है- 


कौन सी बात कहां कही जाती है ! 
यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है !' 

अटल ने इस पंक्ति को पूरी तरह से चरितार्थकिया। उनका विचार था, 
हम केवल अपने लिए न जीएं बल्कि दूसरों के लिए भी जीऐं। राष्ट्र के 
लिए अधिक से अधिक त्याग करें। यदि भारत की स्थिति कमजोर और 
दयनीय ङ "तो दुनिया हमारा सम्मान नहीं करेगी लेकिन यदि हम हर दृष्टि 
से सशक्त और सुसंपन्न हैं, तो पूरी दुनिया हमारा सम्मान करेगी।' उनके 
विचार और उनकी जीवनशैली आज भी हमें यह सिखाती है कि राष्ट्र के प्रति 
समर्पण और निःस्वार्थ सेवा से ही सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त किया जा 
सकता है। उनका कवि हृदय उनकी राजनीति में भी झलकता था। उनकी कविताएं न केवल 
शब्दों का संकलन थीं, बल्कि वे समाज के लिए एक प्रेरणा थीं। “हार नहीं मानूंगा, रार नहीं 
ठानुंगा' जैसे उनके काव्यांश आज भी संघर्षरत व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। अटल बिहारी 
वाजपेयी का व्यक्तित्व राजनीतिक कटुता से परे था। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी 
प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते थे। संसद में उनके भाषणों में तार्किकता और हास्य का 
ऐसा मिश्रण होता था जो श्रोताओं को सम्मोहित कर देता था। उनकी शालीनता और सौम्यता 
के कारण वे विरोधी दलों के नेताओं के लिए भी आदरणीय थे। उनकी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री 
ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण भारत को शहरी भारत से जोड़ने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। 
वह एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने राजनीति में नैतिकता और मूल्यों को सवोंपरि रखा। उनके 
विचार, नीतियां और कार्य हमेशा प्रेरणास्रोत रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक 
व्यक्ति नहीं वरन एक युग थे। उनकी स्मृतियां हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगी। 


ऐसा न हो अदला-बदली का प्रस्ताव लाना पड़ जाए भारतीय भाषाएं साम्राज्यवाद की नहीं जनसामान्य की भाषाएं 


क्योंकि भाषा केवल भाषा नहीं होती है, बल्कि वह बोलने वालों की 


बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन की अगुवाई जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर 
और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अलावा कई इस्लामी संगठन कर रहे थे। अमेरिका का 
एक प्रभावी वर्ग भी आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहा था। लगता है हमारी खुफिया 
एजेंसी को इस षड़यंत्र की भनक नहीं लगी। बांग्लादेश में इस समय एक अंतरिम सरकार 
चल रही है, जिसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं तख्तापलट 
के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और विशेष तौर से हिंदुओं पर बराबर आक्रमण हो 
रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू अधिकारियों को 
इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनके घरों 
में लूटपाट हो रही है। 

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों 
के विरुद्ध 2,200 हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें हिंदुओं की हत्याएं 


प्रतिबंध हटा लिया गया है। पिछली सरकार ने जो कट्टरपंथी जेल में बंद कर रखे थे, उन्हें _ लगे हिंदी के विरोध का स्वर फिर से उठा। यह संसद में तब उठा, 


छोड़ दिया गया है। अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा हिजबुत तहरीर एक कट्टर इस्लामी 
संगठन है, जो दुनिया भर में खलीफा का साम्राज्य स्थापित करने में विश्वास करता है। दूसरा 
यह कि बांग्लादेश का झुकाव ही नहीं, बल्कि लगाव भी पाकिस्तान से होता जा रहा है। 
मोहम्मद युनूस हाल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से जिस गर्मजोशी से मिले, वह देखने लायक 
था। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से बांग्लादेश को सामान भी जाने लगा है, जो वर्षों से बंद 
था। पाकिस्तानी गायक ढाका आमंत्रित किए जा रहे हैं । तीसरा यह कि चीन अब बांग्लादेश 
में अपना जाल और तेजी से फैला सकता है। उसकी बेल्ट एंड रोड एनिशिएटिव योजना को 
और गति मिल सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश सैन्य सामग्री चीन से खरीदने जा रहा 

है। बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए भारत के समक्ष तीन आशंकाएं उभर रही हैं। 


जब भारतीय वायुयान विधेयक नाम से एक बिल पेश किया गया। केंद्र 
सरकार के इस कदम को गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी थोपने का प्रयास 


है, 
लोकोक्तियों एवं मुहावरों के माध्यम से सामाजिक परंपरा की जीवंत संचय 
राशि भी होती है। 


बताया गया इसके पहले भारतीय न्याय संहिता से संबंधित अधिनियमो के 
नामकरण का भी विरोध किया गया था। तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति 
मुख्यतः हिंदी विरोध पर केद्रित रही है। उसकी देखादेखी अन्नाद्रमुक भी 
हिंदी विरोध को अपनी राजनीति का हथियार बनाती है। पिछले दिनों 


भारत के कुठ राष्ट्रीय चरित्र जैसे राम आदि का वर्णन अलग-अलग 
भाषाओं में ह है।यह एका दिखाता है कि भारत में भले ही भाषाएं अलग- 
अलग हैं, लेकिन उनका मूल भाव एक है। इसीलिए बहुत सारी भाषाओं 
में एक आपसी अंतसंबंध भी मिलता है। इसलिए किसी भारतीय भाषा का 


अनाद्रमुक ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि केद्र सरकार द्वारा का | 
का नाम हिंदी और संस्कृत में रखना अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी थोपना 
तमिलनाडु की तरह कर्नाटक में भी कभी-कभार हिंदी विरोध के स्वर सुनाई 
दे जाते हैं। हिंदी थोपने जैसा शब्द प्रयोग करना हिंदी विरोधियों के लिए 


पहली यह कि क्या बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान की तरह कोई तालिबानी 


भी शामिल हँ बांग्लादेश सरकार का ध्यान जब इन घटनाओं की ओर वर्ष राज्य स्थापित हो जाएगा? दूसरी क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वोत्तर के 
आकर्षित किया जाता है तो वह दलील देती हे कि यह हमारा 2000 में सामने आई आतंकी- अलगाववादी संगठनों की शरणस्थली बन जाएगा? क्या 
आंतरिक मामला है और घटनाएं सांप्रदायिक नहीं, बल्कि माधव गोडबोले कमेटी की बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? इस समय 
राजनीतिक है। क्या यह अजीब नहीं कि जब किसी देश में ऐेपोर्ट के अनुसार भारत में करीब वहां हिंदुओं की आबादी 7.95 प्रतिशत है । एक समय वह 20 
मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है या कहीं कोई मस्जिद गिर हु प्रतिशत से अधिक थी।स्थिति काफी विषम है, परंतु हमें उसका 
जाती है, तब तो वह मामला वैश्विक हो जाता है और दुनिया 1:5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से समाधानतो ढूंढ़ना ही पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि अगर आपके 
भर के मुसलमान उस पर अपना विरोध प्रकट करते हैं, परंतु रह रहे हैं। वर्तमान में यह संख्या तीन- पास आर्थिक और सैन्य शक्ति है तो आप किसी भी देश से निपट 
जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं और उनका उत्पीड़न होता चार करोड़ हो सकती हे। सकते हैं। भारत इन दोनों क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य तेजी से बढ़ा 
है तो यह संबंधित देश का आंतरिक मामला हो जाता है? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था रहा है । बांग्लादेश में कैसी भी सरकार बने, हमें उससे निपटने में 
बांग्लादेश में हालात खराब होते चले जा रहे हैंकइसके चलते दक्षिण बाग्लादश ह वस्था ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें किसी पड़ोसी देश पर 
एशिया में जो परिदृश्य बन रहा है, वह भारत के लिए चिंता का विषय लड़खड़ा रही है। आक्रमण नहीं करना है, परंतु उसे यह मालूम होना चाहिए कि अगर 


है। पाकिस्तान तो 1947 से ही भारत विरोधी हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा 

है। अफगानिस्तान को भारत ने बहुत आर्थिक मदद दी, परंतु उसका कोई विशेष 
सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बांग्लादेश को हमने 1971 में स्वतंत्र कराया। शेख 
हसीना के कार्यकाल में ऐसा लगा कि हमारी पूर्वोत्तर की सीमाएं अब सुरक्षित रहेंगी और 
इस पड़ोसी देश से अच्छे संबंध बने रहेंगे, परंतु यह अध्याय भी 5 अगस्त 2024 को समाप्त 
हो गया, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया और शेख हसीना को भारत में शरण लेनी 
पड़ी बांग्लादेश में कुछ घटनाओं के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि वहां का 
अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादातर अवामी लीग का समर्थन करता है, पर यह कहना गले के नीचे 
नहीं उतरता कि उन पर आक्रमण के पीछे सांप्रदायिक दुर्भावना नहीं है। भारत के विदेश 
सचिव विक्रम मिसरी हाल में ढाका गए और उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में 
विशेष तौर से मोहम्मद यूनुस से बात की, परंतु स्थिति में कोई परिवर्तन होता नहीं प्रतीत 
होता। उलटे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के लिए विशेष चिंता के तीन पहलू हैं। 
पहला तो यह कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है । जमाते इस्लामी से 


उसने कोई भारत विरोधी कार्रवाई की तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ 
सकती है। पूर्वोत्तर की सीमाओं को हमें फिर से सुरक्षित करना पडेगा | बांग्लादेश 
की 4,096 किमी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है, उसे अपनी ड्यूटी और मुस्तादी से 
करनी पड़ेगी। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमें बांग्लादेश पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना पड़ेगा। 
अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद संभवत हमें इसमें मदद मिलेगी। बावजूद इसके 
बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के बारे में हमें सभी देशों में प्रचार करना होगा। अगर स्थिति 
में सुधार नहीं होता तो भारत को शायद आबादी की अदला-बदली का प्रस्ताव रखना पड़े। 
वर्ष 2000 में सामने आई माधव गोडबोले कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 
1.5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। वर्तमान में यह संख्या तीन-चार करोड़ हो 
सकती है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। हो सकता है कि वहां के नेतृत्व 
को जल्दी यह समझ आ जाए कि भारत से मदद और अच्छे संबंधों के बिना देश को सुगमता 
से चलाना मुश्किल होगा । यह आशा की जानी चाहिए कि बांग्लादेश सही रास्ते पर आ 
जाएगा, लेकिन हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। 


विरोध करके अंग्रेजी का समर्थन करना मात्र नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा 
को भी नष्ट करना है। यह कभी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि 
भाषाएं जब गुम होती हैं, तो केवल भाषा नहीं गुम होती है, बल्कि उसे 
बोलने वालों का अपना इतिहास भी गुम हो जाता है । भाषा किसी भी देश 


एक मुहावरे की तरह है, जबकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति शासकीय नहीं, 
बल्कि जन आकांक्षाओं की भाषा के रूप में सह ई थी। इसलिए जिन 
राज्यों में इसका विरोध अधिक हो रहा है, वहां सरकारे शासकीय संस्थानों 
एवं नाम पेटिकाओं पर से तो हिंदी को मिटा सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा 
के जीवन में हिंदी के प्रयोग को लोगों की जुबान से नहीं हटा सकतीं। 

यह एक तथ्य है कि हिंदी विरोध के बाद भी तमिलनाडु में 
पिछले 10 वर्षो में हिंदी सीखने वालों की संख्या दोगुने 

से भी ज्यादा बढ़ी है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 


सीखने वालों की संख्या 2.18 लाख थी, वहीं 2019 
में यह बढ़कर 5.90 लाख हो गई। स्पष्ट है कि हिंदी 
के विकास के लिए प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 


हिंदी 
भाषा कभी भी 
साम्राज्यवादी भाषा नहीं 
के मुताबिक तमिलनाडु में 2009 में जहां हिंदी रही है।यह वंचितों-पीड़ितों की । समझा जाता था, वहीं अब यह पहचान के रूप में 
भाषा है।यह आम जनमानस भी समझी जाती है। आज भाषा केवल संप्रेषण 
की भाषा है। यह जनाकांक्ष- 


के अतीत को जानने का एक साधन होती है। भारतीय भाषाएं साम्राज्यवाद 
की भाषा नहीं हैं, बल्कि जनमानस की भाषा हैं। इसलिए बिना प्रोत्साहन 
के भी ये भाषाएं अभी भी जीवंत हैं। हिंदी भाषियों को भी अन्य भाषियों से 
मेलजोल बढ़ाना चाहिए, उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए और अन्य 
भाषा भाषियों को भी हिंदी भाषा के साहित्य की ओर एक पूर्वाग्रही 
होकर नहीं, बल्कि साहित्यानुरागी होकर जुड़ना होगा 
अस्मिताओं के इस दौर में भाषा एक महत्वपूर्ण अस्मिता 

है। पहले जहां भाषा को एक जुबान के रूप में ही 
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माध्यम ही नहीं, अपितु बोलने वाले समूह 


अस्तित्व का पर्याय भी है। किसी समूह की हैसियत 


यह स्वतः अपना स्थान बना रही है। इससे यह भी साफ ऑओंकी अभिव्यक्ति है भें उसकी भाषा द्वारा भी तय होती है। हमारे यहां कोई एक 
होता है कि हिंदी का विरोध करने वाले राज्यों में यह हिंदी का भाषा के रूप में भाषा पूर्ण रूप से पूरे भारत में लगन रही है, बल्कि 
राजनीतिक दलों की संकीर्णता का परिचायक है, नकि वहां. भविष्य उज्वल है। यहां भाषा एक प्रतिरोध की संस्कृति के परिचायक के रूप 


रहने वाले लोगों के विरोध का। इन राज्यों के राजनीतिक दल 
रोजगार के मुद्दे प अपनी असफलता को हिंदी विरोध के नाम पर दबाने 
की कोशिश करते हैं यह ठीक उसी तरह की प्रवति है, जिस तरह चुनावों 
में अपनी हार का ठीकरा कुछ राजनीतिक दल ईवीएम पर फोडते हैं। 


में रही है। जैसे यदि सत्ता संस्कृत का प्रयोग करती था तो 
जनता पाली-प्राकृत। जब सत्ता पाली-प्राकृत का प्रयोग करने लगी, तब 
जनता अपभ्रंश बोलने लगी।फिर जब सत्ता फारसी का प्रयोग करने लगी, 


तब जनता हिंदी बोलने लगी। इस प्रकार हमारे यहां शासक की भाषा और 


वस्तुतः हिंदी भाषा आज बिना किसी सरकारी प्रोत्साहन के उन राज्यों 
में भी जनसंपर्क की भाषा बन चुकी है, जो कभी इसका विरोध करते थे 
हिंदी का यह विस्तार किसी सरकार नहीं, अपितु जन सरोकार की बदौलत 


जन भाषा में सदैव एक अंतर दिखाई पड़ता हे | हिंदी भाषा कभी भी 
साम्राज्यवादी भाषा नहीं रही है | यह वंचितों-पीडितों की भाषा है।यह आम 
जनमानस की भाषा है।यह जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है।हिंदी का भाषा 


हुआहै। आज यह जन भाषा के रूपे श्रमिकों की भाषा के रूप में विस्तार 


के रूप में भविष्य उज्वल है। इसलिए तमिलनाडु, कर्नाटक के दलों को 


कर रही है। हिंदी विरोधी जाने-अनजाने अंग्रेजी को मजबूत करने की 


हिंदी विरोध करने से पहले अपने राज्य के आम जनमानस की राय लेनी 


वकालत ही करते हैं, जो एक साम्राज्यवादी भाषा है। यदि हिंदी उनकी 
जनआकांक्षाओं को अभिव्यक्त नहीँ कर सकती, तो अंग्रेजी कैसे कर सकती 


गा ताकि उन्हें अपनी संकीर्णता और हिंदी की लोकप्रियता का पता 
चले। 


कहानी 


रिएतो का महत्व 


घर की नई नवेली इकलोती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर थी । उसकी सास तकरीबन एक साल 
पहले ही गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावे कोई न था । पति का अपना कारोबार 
था। 
पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती [बहू जब जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर 
ऑफिस के लिए निकलती ठीक उसी वक़्त ससुर उसे आवाज देते और कहते बहू ,मेरा चश्मा साफ कर मुझें 
देती जा। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता । काम के दबाव और देर होने के 
कारण कभी कभी बहू मन ही मन झल्ला जाती लेकिन फिरभी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती । 
जब बहू अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह ऊब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा 
किया [पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार पर बड़ा ताज्जुब हुआ लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं 
कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके 
कमरे में रख दिया करो ,फिर ये झमेला समाप्त हो 
जाएगा । 
अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने 
ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह साफ करके 
उनके कमरे में रख आई लेकिन फिरभी उस दिन 
4 वही घटना पुनः हुई और ऑफिस के लिए निकलने 
से ठीक पहले ससुर ने अपनी बहू को बुलाकर उसे 
चश्मा साफ करने के लिए कहा। बहू गुस्से में लाल 
हो गई लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। बहू 
के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह 
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र इक, जाते समय आवाज देना नहीं छोड़ा । 


वस इसीत्तिए, जव्ब तुम चश्मा साफ कर 
मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही 
मन, अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रर्र देता था 
क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझें 
कहा था कि बहू को अपनी नेटी व्ही तरह 
प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत 
सावा स होने देना कि वो अपने ससुराल में हे 
हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी 
छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी 
समझकर माफ कर देना । वैसे मेरा आशीष 
सदा तुम्हारे साथ है खेटा! ! डायरी पढ़कर बहू 
'फूटफूटकर रोने त्लगी। 


धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए। अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे 
धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और फिर ऐसा भी वक़्त चला आया 
जब बहू अपने ससुर को बिलकुल अनसुना करने लगी । ससुर के कुछ बोलने पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं 
देती और बिलकुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक़्त के साथ ही एक दिन बेचारे बुजुर्ग 
ससुर भी गुजर गए। 
समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था,वो घूमता रहा घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के 
मन में घर की साफ सफाई का खयाल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत 
ससुर की डायरी उसके हाथ लग गई बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक 
पन्ने पर लिखा था-रदिनांक 26.10.2019... आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी 
में, घर से निकलते समय, बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद 
मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए, जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के 
लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन, अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था क्योकि मरने से पहले तुम्हारी सास 
ने मुझें कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि 
वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी 
समझकर माफ कर देना । वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा! ! 
डायरी पढ़कर बहू फूटफूटकर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज्यादा समय बीत 
चुके हैं लेकिन फिर भी वो रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर, उनके टेबल 
पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। जीवन में हम रिश्तों का महत्व 
महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो किसी से भी हो, कैसे भी हो और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे 
बहुत दूर जा चुके होते हैं। 
विजय गर्ग 
प्रिंसिपल 
मलोट 
पंजाब 


क्कार्मच्यारिययों न्ते तञ्मी से जाडाती शासना व्याताख्या 


सरकारी कर्मचारियों का छोटा आकार अधिकारियों पर अत्यधिक बोझ डालता है, जिससे प्रभावी नीति निष्पादन मुश्किल हो जाता है। 

अपर्याप्त जनशक्ति ओर अत्यधिक प्रक्रियाओं के कारण सेवाओं में देरी होती है, क्योंकि अधिकारी काम की मात्रा को संभालने के लिए संघर्ष 

करते हैं। भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या कम है, जिसके परिणामस्वरूप जटिल शासन 
समाधान करने के लिए कर्मियों की कम उपस्थिति है। भारत में प्रति मिलियन केवल 1,600 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि 
मिलियन 7,500 हैं, जिससे राज्य की दक्षता प्रभावित होती है। कम सिविल सेवकों के बावजूद, नौकरशाही लाइसेंसिंग, परमिट ओर मंजूरी जैसी 
। व्यवसाय शुरू करने के लिए मंजूरी, परमिट और gE मोदन की पा से Jos जरना पड़ता है जो प्रगति में 
Si प्रमुख क्षेत्रं में पर्याप्त संख्या में कुशल 
भर्ती बढ़ाएँ, जिससे कुशल कार्यबल सुनिश्चित हो। 


जटिल प्रक्रियाओं में फंसी हुई है 


बाधा डालते हैं और परिणामों में देरी करते हैं। भारतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा 
पेशेवरों की कमी है। लोगों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर योग्य पेशेवरों 
मिशन कर्मयोगी जैसे पार्श्व प्रवेश कार्यक्रम और विशेष प्रशिक्षण पहल सिविल सेवकों के कोशल और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। 


बहुराष्ट्रीय निगम अक्सर अमीर देशों की झि 5 
तुलना में कम आय वाले देशों में कम i 
स्वस्थ भोजन बेचते हैं। खाद्य उत्पादों के 
लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग अमीर देशों के 


लिए औसतन 2.3 जबकि गरीब देशों के 
लिए 1.8 थी, जो शोषण की सीमा पर एक & 
असमानता को दशार्ती है। नारियल तेल, 
जिसे कभी हृदय रोग से जोड़ा जाता था, 
अब इसके न्यूरोप्रोटेक्टिव गुणों के लिए 
प्रचारित किया जाता है। बीज के तेल, 
जिन्हें पहले काफी बढ़ावा दिया जाता था, 
अब हानिकारक माने जाते हें। पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल ओर आंत माइक्रोबायोम अध्ययनों द्वारा मान्य पारंपरिक आहार, 


है. 


क्री 
जरी. हे 


तेजी से महत्त्व प्राप्त कर रहे हें । परिष्कृत अनाज और पॉलिश किए गए खाद्य पदार्थो ने मधुमेह ओर मोटापे सहित स्वास्थ्य 
समस्याओं को बढ़ा दिया है। ग्रीनवाशिंग और निगमों द्वारा निराधार पर्यावरणीय दावे उपभोक्ताओं को और गुमराह करते हैं। 


स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा देते पैकेज्ड खाद्य पदार्थ 


हाल ही की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 
लिंड्ट डार्क चॉकलेट में स्वीकार्य स्तर से ज्यादा लेड 
और कैडमियम होता है। कंपनी इसका कारण कोको 
में भारी धातुओं की अनिवार्यता को मानती है। 
अमेरिका में, एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया 
गया है; हालाँकि, कंपनी बिना किसी बाधा के अपना 
संचालन जारी रखती है। 2015 में, नेस्ले के मैगी 
नूडल्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्यों- 
कि परीक्षणों में अत्यधिक लेड और मोनोसोडियम 
ग्लूटामेट सामग्री पाई गई थी। इसने भ्रामक विपणन 
रणनीतियों को उजागर किया, जहाँ अत्यधिक प्रस्- 
ंस्कृत उत्पाद को रस्वाद भी, स्वास्थ्य भीर टैगलाइन 


स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, ऐसा 
जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित एक नए अध्ययन में 
बताया गया है। अध्ययन में पाया गया कि उच्च आय 
वाले देशों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत 
दैनिक कैलोरी सेवन का 58% तक है। हाल के वर्षों 
में मध्यम और निम्न आय वाले देशों ने भी इनके 
उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। लोगों ने इन खाद्य 
पदार्थो का अधिक सेवन किया उनमें अवसाद, टाइप 
2 मधुमेह और घातक हृदयाघात का खतरा अधिक 
था। कई उपभोक्ता खाद्य लेबल को व्यापक रूप से 
पढ़ने में विफल रहते हैं उदाहरण के लिए, रस्वस्थर 
के रूप में विपणन किए जाने वाले बेरीज में अतिरिक्त 


जैविक खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हो रहे हैं, वे उच्च लागत 
और सीमित पहुँच के कारण एक आला बाजार बने 
हुए हैं। विस्तृत उत्पादन और सोसिंग जानकारी प्रदान 
करने के लिए क्यूआर कोड द्वारा सुगम स्रोतों के साथ 
स्थानीय, मौसमी उपज पर जोर दिया जाना चाहिए। 
लाभ के लिए सुरक्षा मानकों को कमजोर करने पर 
विचार करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक 
प्राधिकरण द्वारा पैकेज्ड पानी को उच्च जोखिम वाले 
खाद्य पदार्थ के रूप में वगीकृत करना एक स्वागत 
योग्य कदम है । सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित 
ऑडिट और उपभोक्ता सतर्कता आवश्यक है। 
नारियल तेल, जिसे कभी हृदय रोग से जोड़ा जाता 


के साथ एक स्वस्थ विकल्प के रूप में विज्ञापित किया चीनी हो सकती है, जिस था, अब इसके न्यूरोप्रोटेक्टिव गुणों के लिए प्रचारित 
गया था। टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव अध्ययन से पता का किया जाता है। बीज तेल, जिन्हें पहले बहुत बढ़ावा 


चलता है कि बहुराष्ट्रीय निगम अक्सर अमीर 


दिया जाता था, अब हानिकारक माने जाते हैं। पीढ़ी 


देशों की तुलना में कम आय वाले देशों में दर पीढ़ी उपयोग और आंत माइक्रोबायोम अध्ययनों 
कम स्वस्थ भोजन बेचते हैं। खाद्य द्वारा मान्य पारंपरिक आहार, तेजी से महत्त्व 
उत्पादों के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग ० 0 प्राप्त कर रहे हैं। परिष्कृत अनाज और 
अमीर देशों के लिए औसतन ६३ DUN पॉलिश किए गए खाद्य पदार्थों ने मधुमेह 
2.3 जबकि गरीब देशों के 6 और मोटापे सहित स्वास्थ्य समस्याओं 


E 
लिए 1.8 थी, जोशोषणकी > 4 


को बढ़ा दिया है। निगमों द्वारा 


सीमा पर एक असमानता ग्रीनवाशिंग और निराधार 
को दशातीं है। यह पर्यावरणीय दावे उपभोक्ताओं को 
असमानता व्यवस्थित और अधिक गुमराह करते हैं। 
शोषण को दशातीं है और खाद्य कंपनियों द्वारा भ्रामक दावों 


वैश्विक निगमों की 
समान खाद्य गुणवत्ता 
मानकों को सुनिश्चित करने 
की नैतिक जिम्मेदारी को ४” 
रेखांकित करती है। भारतीय 
खाद्य सुरक्षा और मानक 
प्राधिकरण पैकेज्ड खाद्य पदार्थों 
पर सामग्री, पोषण मूल्य और 
समाप्ति तिथियों के लिए लेबलिंग 
अनिवार्यं करता है। नियामक 
आवश्यकताओं के बावजूद, कई क खक 
रपर्यावरण के अनुकूलर , रजेविकर या रआहार के 
अनुकूलर होने जैसे अपुष्ट दावे करती हैं। कई 
उपभोक्ता लेबल की पूरी तरह से जाँच करने में विफल 
रहते हैं, इसके बजाय विज्ञापन से प्रभावित फ्रंट-पैक 
स्वास्थ्य दावों पर भरोसा करते हैं। भारतीय चिकित्सा 
अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने पहचाना 
कि भ्रामक लेबल गैर-संचारी रोगों और मोटापे को 
बढ़ाने में योगदान करते हैं । सोडा, कैंडी, पहले से पैक 
मांस, चीनी युक्त अनाज और आलू के चिप्स जैसे 
अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के अधिक सेवन से 
कैंसर, हदय, जठरांत्र और श्‍वसन संबंधी विकार, 
अवसाद, चिंता और समय से पहले मृत्यु सहित 32 


ला 
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माळ उल्लेख 
सामग्री में सावधानी से किया जाता है, लेकिन पोषण 
सम्बंधी तथ्यों को छोड़ दिया जाता है। विज्ञापनों और 
स्वास्थ्य दावों के माध्यम से छिपे हुए संदेश अक्सर 
कठोर जांच को दरकिनार कर देते हैं, जिससे उपभोक्ता 
गुमराह होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने खाद्य 
उपलब्धता और शेल्फ लाइफ में सुधार किया है, 
लेकिन अक्सर पारदर्शिता का अभाव होता है। उत्पादन 
में योजक, परिरक्षक और रासायनिक प्रक्रियाएँ 
चयापचय सम्बंधी विकारों और बीमारियों से जुड़ी हैं। 
भोजन को दवा के बराबर मानने वाली पारंपरिक समझ 
आधुनिक प्रथाओं द्वारा कमजोर हो गई है। जबकि 


BN का 
में प्रति 


, के लिए उपभोक्ता जागरूकता 
/ और सतर्कता की आवश्यकता 
है। पोषण सम्बंधी साक्षरता को 
लेबल पढ़ने से आगे बढ़कर खाद्य 
उत्पादन और विपणन के व्यापक 
निहितार्थों को समझना चाहिए। 
चेतावनी एम्प्टर (खरीदार सावधान) को 
सूचित विकल्प बनाने में उपभोक्ताओ का 
मार्गदर्शन करना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा 
और मानक प्राधिकरण जैसी नियामक संस्थाओं को 
प्रवर्तन को मजबूत करना चाहिए और लेबलिंग मानकों 
को बढ़ाना चाहिए। कंपनियों को बाजारों में समान 
खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नैतिक प्रथाओं को 
अपनाना चाहिए। उपभोक्ताओं को सावधानी और 
सतर्कता के माध्यम से सूचित विकल्पों को प्राथमिकता 
देनी चाहिए। उपभोक्ताओं को पारंपरिक ज्ञान के साथ 
आधुनिक सुविधा को संतुलित करते हुए भोजन की 
खपत के लिए एक सचेत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 
पारदर्शिता बढ़ाना, लेबलिंग की सटीकता में सुधार 
करना, तथा पोषण साक्षरता को बढ़ावा देना, खाद्य 
सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने 
की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। 
- डॉ. सत्यवान सौरभ, 
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भारतीय शासन व्यवस्था को अक्सर 'लोगों की कमी' लेकिन 'प्रक्रियाओं को कमी' के 
रूप में वर्णित किया जाता है, जो कि प्रभावी शासन के लिए उपलब्ध बड़ी प्रशासनिक मशीनरी 
और सीमित मानव संसाधनों के बीच असंतुलन को दशार्ता है।जबकि नौकरशाही प्रक्रियाएँ 
अच्छी तरह से स्थापित हैं, कर्मियों की कमी कुशल कार्यान्वयन में बाधा डालती है। यह 
विरोधाभास देरी, अक्षमताओं और अपर्याप्त सार्वजनिक सेवा वितरण का कारण बनकर 
शासन को प्रभावित करता है, जिससे नागरिकों की जरूरतों के प्रति राज्य की जवाबदेही 
कम होती है। शासन व्यवस्था को 'लोगों की कमी' लेकिन "प्रक्रियाओं की कमी' के रूप में 
वर्णित किया जाता है। भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या 
कम है, जिसके परिणामस्वरूप जटिल शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कर्मियों 
की कम उपस्थिति है। भारत में प्रति मिलियन केवल 1,600 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, 
जबकि अमेरिका में प्रति मिलियन 7,500 हैं, जिससे राज्य की दक्षता प्रभावित होती है। 
कम सिविल सेवकों के बावजूद, नौकरशाही लाइसेंसिंग, परमिट और मंजूरी जैसी जटिल 
प्रक्रियाओं में फंसी हुई है। व्यवसाय शुरू करने के लिए मंजूरी, परमिट और अनुमोदन की 
भूलभुलैया से गुजरना पड़ता है जो प्रगति में बाधा डालते हैं और परिणामों में देरी करते हैं। 
भारतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में 
कुशल पेशेवरों की कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास केवल 7,000 कर्मचारी हैं, जबकि 
अमेरिकी फेडरल रिजर्व में 22,000 कर्मचारी हैं, जो राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के प्रबंधन में 
प्रभावशीलता को सीमित करता है । नीति-निर्माण अत्यधिक केंद्रीकृत है, लेकिन कार्यान्वयन 
सीमित फ्रंटलाइन कर्मियों द्वारा की जाने वाली एक बोझिल प्रक्रिया बनी हुई है। 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है, जबकि नीति 
निर्माण मंत्रालय स्तर पर रहता है, जिससे देरी और लागत में कमी आती है। सरकारी कर्मचारियों 
का छोटा आकार अधिकारियों पर अत्यधिक बोझ डालता है, जिससे प्रभावी नीति निष्पादन 


मुश्किल हो जाता है। अपर्याप्त जनशक्ति और अत्यधिक प्रक्रियाओं के कारण सेवाओं में 
देरी होती है, क्योंकि अधिकारी काम की मात्रा को संभालने के लिए संघर्ष करते हैं । बोझिल 
विनियामक मंजूरी और अग्निम पंक्ति के निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की कमी के कारण 
बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को लागत में वृद्धि और देरी का सामना करना पड़ता है। नीति 
निर्माण और निष्पादन का विभाजन निर्णय लेने वालों और सेवा कार्यान्वयनकताओं के बीच 
एक वियोग पैदा करता है, जिससे खराब प्रदर्शन के लिए जवाबदेही कम हो जाती है। जब 
सड़क निर्माण परियोजनाओं में समस्याएँ आती हैं, तो मंत्रालयों और कार्यान्वयनकताओं के 
बीच निगरानी के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी की अनुपस्थिति के कारण दोषारोपण और अक्षमताएँ 
होती हैं । सरकार के भीतर कौशल की कमी के कारण महत्वपूर्ण कार्यो के लिए निजी परामर्श 
फर्मो पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है। भारत सरकार ने उन 
कार्यो के लिए परामर्श शुल्क पर 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए, जिन्हें बेहतर 
प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ घर में ही प्रबंधित किया जा सकता था। नौकरशाही की जटिल 
प्रक्रियाएँ जोखिम लेने और विवेकाधीन निर्णय लेने से परहेज पैदा करती हैं, जिससे नवाचार 
बाधित होता है और अनुकूलन धीमा होता है। उच्च सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन और नौकरी 
की सुरक्षा के साथ प्रोत्साहनों का गलत संरेखण ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो सामाजिक 
सेवा के बजाय वित्तीय लाभ से प्रेरित होते हैं। लोगों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न 
स्तरों पर योग्य पेशेवरों की भर्ती बढ़ाएँ, जिससे कुशल कार्यबल सुनिश्चित हो। मिशन कर्मयोगी 
जैसे पार्श्व प्रवेश कार्यक्रम और विशेष प्रशिक्षण पहल सिविल सेवकों के कौशल और दक्षता 
में सुधार कर सकते हैं। कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेने, जवाबदेही में सुधार और 
प्रक्रियाओं को गति देने के लिए प्रत्यायोजित अधिकार के साथ फ्रंटलाइन कर्मियों को सशक्त 
बनाएँ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समान नीतियों को क्रियान्वित करने में फ्रंटलाइन 
कार्यकताओं को अधिक नियंत्रण देने से देरी कम होती है और दक्षता में सुधार होता है । 


लाइसेंस और मंजूरी के बोझ को कम करने के लिए नोकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित 
करें, जिससे नागरिकों और व्यवसायों के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच आसान हो। 
परमिट और अनुमोदन के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 
जटिलता को कम कर सकते हैं और प्रक्रियाओं को गति दे सकते हैं। मध्यम वेतन सुधार 
लागू करें जो सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन को निजी क्षेत्र के मुआवजे के साथ सरेखित करते हैं, 
भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करते हैं और सामाजिक सेवा से प्रेरित व्यक्तियों को आकर्षित करते 
हैं। प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों को लागू करना और प्रतिस्पर्धी, लेकिन उचित वेतन सुनिश्चित 
करना सामाजिक सोच वाले पेशेवरों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के आकर्षण को बढ़ा सकता 
है। निरीक्षण और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करें: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और 
केद्रीय सतर्कता आयोग जैसी एजेंसियों में सुधार करें ताकि ऑडिट और जांच को अधिक 
प्रासंगिक बनाया जा सके और केवल अनुपालन के बजाय नीति उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित 
किया जा सके । निरीक्षण एजेंसियों को नीतिगत निर्णयं की जटिलताओं के प्रति संवेदनशील 
बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि वे संदर्भ को समझें, जिससे मुकदमेबाजी और परियोजना 
निष्पादन में देरी कम होगी।. भारत के ह्यलोगों की संख्या कमह लेकिन हयप्रक्रियाओं की 
संख्या अधिकह्न होने के कारण शासन में अधिक जवाबदेही और दक्षता की आवश्यकता 
है।मानव संसाधनों को मजबूत करना, निर्णय लेने को विके्रीकृत 
करना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना सार्वजनिक सेवा वितरण 
को सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे बेहतर पहुंच और जवाबदेही 
सुनिश्चित हो सकती है। भविष्य-केद्रित दृष्टिकोण को क्षमता निर्माण 
और पारदर्शिता पर जोर देना चाहिए, जिससे अधिक जन-केंद्रित 

और प्रभावी शासन प्रणाली को बढ़ावा मिले। 
-प्रियंका सौरभ 
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